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 ३७०.  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  क्या  खाद्य  श्र  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रूसी  कृषि  मशीनरी  अन्य  सामान  की  सहायता  से  सरकारी  उपक्रम  के  रूप  में  एक  फार्म

 चलाने  की  जो  योजना  थी  उसमें  तक  कहां  तक  प्रगति  हुई

 किन  किन  राज्यों  ने  ऐसे  फार्मों  को  अपने  क्षेत्र  में  प्रारम्भ  करने  के  लिये  निवेदन  किया

 क्या  इस  फार्म  को  केन्द्रीय  सरकार  चलायेगी  अथवा  राज्य  सरकारें  अथवा  दोनो ं;

 यह  फार्म  किन  शर्तों  पर  चलाया

 (=)  इस  फार्म  को  चलाने  के  लिये  जो  योजना  बनाई  जा  रही  है  उसकी  रूप  रेखा  क्या  है  ?

 खाद्य  me  कृषि  उपमंत्री  एन
 ०  वी०  :

 फार्म  स्थापन  करने  के  लिये  उपलब्ध

 भूमि  की  तफसील  कुछ  राज्यों  से  मिली  है  श्र  विशेषज्ञों  की  एक  एड  हॉक  कमेटी  इन  स्थानों  का

 निरीक्षण  कर  रही हैं  ।

 उत्तर  मध्य  मध्य  राजस्थान  कौर  विन्ध्य

 प्रदेश

 इस  वक्त  तो  इसे  केन्द्रीय  कारोबार  के  रूप  में  चलाने  का  ख्याल  है  |

 ये  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  साथ तय  की  जायेंगी  ।

 (=)  स्थूल  रूप  यह  योजना  एक  बड़े  पैमाने  पर  यंत्रचालित  फार्म  चलाने  की  है  ।  स्थान  पसन्द

 करने  के  बाद  एक  व्यौरेवार  योजना  बनाई  जायेगी  |

 श्री  एम०  एल०  क्या  माननीय  मंत्री  हमें  यह  बता  सकते  हैं  कि  कितने  यंत्र  शौर

 रण  शादी  भारत  में  भा  गये  हैं  कौर  इनका  मूल्य  कया  होगा
 ?

 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :  उपकरणों
 का

 अघिकांश
 भाग  पहले  ही  भारत  पहुंच  गया  है

 कौर  शोष

 से  लाया
 जा  रहा  है  ।

 लाश

 प्रंग्रेजी
 M9ILSD

 RX
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 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद
 :

 चूंकि  सरकार  का  इस  तरह  का  फार्म  स्थापित  करने  का  विचार

 में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  की  झ्रावस्यकताओं पर  विचार कर  लिया  है
 अथवा

 किया  जायेगा ?

 एम०  ao  कृष्ण प्पा  यह  फार्म  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चलाया  जायेगा कौर  राज्य

 सरकारों  द्वारा  उसके  चलाये  जाने का  कोई  प्रश्न ही  नहीं  है  ।  हमने  राज्य  सरकारों से  कहा  है  कि

 वह  हमें  यह  बतायें  कि  क्या  किसी  भी  राज्य  में  किसी  एक  स्थान पर  २६,००० से  लेकर  ३२,०००  एकड़

 की  भूमि  एक  चक  उपलब्ध  हो  सकती  है
 ?

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी
 :

 में  जानना  चाहता  sf  भारत  में  जो  दूसरे  मेकेनाइज्ड
 फॉर्म्स

 लित  फार्म  उन  फार्म्स  में  ate  रूसी  यन्त्रों  से  चलाये  जाने  वाले  फार्म  की  कार्य  पद्धति  इरादी  में
 क्या

 अन्तर  होगा  क्या  इस  फार्म  में  कार्य  प्राप्त  करने  के  लिए  रूसी  विशेषज्ञ  भी  यहां  जायेंगे
 ?

 खाद्य  ate  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  :  हां  कुछ  ऐसा  भी  इरादा  है  कि  फार्म  को  बनाते वक्‍त  कुछ

 रूसी  विशषज्ञों  को  यहां  पर  बुलाया  जाय  कौर  जिस  पैमाने  पर  यह  फार्म  मेकेनाइज्ड  उस  पैमाने

 पर  हिन्दुस्तान  में  कोई  दूसरा  फार्म  मिकैनाइज्ड  नहीं  है  ।

 सरदार  Yo  एस०  सहगल  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  आपको  जो  जमीनें  स्टेट्स  से  मिलने  वाली

 उन  ज़मीनों  पर  इन  मशीनों  के  जरिये  से  हर  किस्म  का  wa  उपजाया  जा  सकेगा
 ?

 ke

 श्री ए०
 पी०  जैन  :

 दुनिया  में  कोई  जमीन  ऐसी  नहीं  हैं  जिसमें  हर  क़िस्म  का  अन्न
 उप जाया

 जा  सके  ।

 सेठ  गोविन्द  दास  :  प्रभी  इस  प्रकार  के  कितने  फार्म  बनाने  का  शर इरादा है  कौर  क्या  यह

 निश्चय  किया  गया  है  कि  इतने  इतने  वर्षों  में  यह  फ़ार्म  बन  जायेंगे  ?

 श्री  ए०  पी०  जैन  :  अभी  प्राग  की  कोई  स्कीम  नहीं  प्रभी  तो  यह  फार्म  ही  बनाने  का  इरादा है  |

 गाडिलिगन  गौड  :  रायला  सीमा  शौर  भागों  में  कितने  फार्म  स्थापित किये  जाने

 को

 श्री  go  पी०  जैन  :
 सम्पूर्ण  भारत  में  केवल  एक  ही  फॉर्म  स्थापित किया  जा  रहा  है

 |

 श्री  एम०  डी०  पांडे  :  किस  स्थान  पर  ?

 श्री  ए०  पी०  जैन  :  राज्यों  की  सुची  पढ़कर सुना  दी  गई  है  ।  इन  सब  नें  कमी  देने  का  प्रस्ताव  किया

 है  ।  सबसे  उपयुक्त  स्थान  को  ही  चुना  जायेगा  ।

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  उपहार  स्वरूप  दी  गयी  पहली  २०००  टन  रूसी  सरकार

 द्वारा
 प्राप्त  कर  ली  गयी  यदि  तो  यह  किस  स्थान  पर  लगायी  जायेंगी

 ?

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :
 उनमें  से  श्रीकांत हमें  मिल  गई  हैं

 कौर  उस
 को  बम्बई  से  दिल्‍ली

 ले

 जाये  हैं  कौर  वह  केन्द्रीय  ट्रैक्टर  संगठन  (ato  Ao  के  मुख्य  कार्यालय  में  पड़ी  हुई
 el

 श्री  केशव  क्या  सरकार  को  यह  तथ्य  विदित  है  कि  सामुहिकीकरण  के  रूसी  प्रयोग  को

 भारी  कीमत  war  करनी  पड़ी  है  कौर  वह  पूर्ण  रूप  से  सफल  नहीं  उमा ह  क्या  सरकार
 यथार्थवादी

 बनेगी

 तौर  राजकीय  फार्मों  को  भारतीय  परिस्थितियों  अथवा  उसी  प्रकार  के  आधारों  पर  संगठित  करेगी
 ?

 ए०  पी०  जेन  :
 राजकीय  फार्मों  का  सामुहिकीकरण  से  कोइ  सम्बन्ध  नहीं  हैं

 |

 sist  में
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 श्री  कार एस०  तिवारी  :  क्या  माननीय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  फार्म  को  केवल

 सरकार  ही  चलायेगी  या  सरकार  इसमें  किसानों  से  काम  करवायेगी
 ?

 श्री  एम०  वी०  कृष्णप्पा  :  सरकार  किसानों  से  काम  करवायेगी ।

 श्री  एम०  एल० द्विवेदी  :  में  जानना  चाहता  हूँ  कि  जो  भूमि  राज्य  सरकारों  ने  झ्रापको  बतलाई

 उसमें  क्या  कुछ  किसानों  की  ज़मीने  भी  हैं  कौर  उसमें  कुछ  किसानों  की  भूमि  हैं  तो  उस  भूमि  के  बदले

 में  उनको  क्या  कुछ  aaa  दिया  जायगा
 ?

 श्री  उ०  पी०  जैन  :  प्रभी  उन्होंने  भूमियां  बताई  प्रभी  उनकी  जांच  पड़ताल  नहीं  की  गई  है

 इसलिये  यह  भी  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  उसमें  कुछ  टुकड़ा  ऐसा  नहीं  होगा  जो  किसानों  के  पास  होगा

 लेकिन  प्रति  कुछ  ऐसी  जरूरत  पड़ी  तो  किसानों  को  उनकी  भूमि  के  बदले  में  भूमि  दी  जायगी  |

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह
 :

 उस  मेकेनाइज्ड फार्म  के  चलाने से  कितने  बैल हक
 बेकार हो  जायेंगे

 श्री Uo  पी०  जेन  :  कोई  बेल  बेकार  नहीं  होगा  क्योंकि  वहां  पर  हैं  ही  नहीं  ।  यह  तो  फार्म Wal

 चलना  |

 TSto  रामा  राव  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  कि  तुंगभद्रा  बांध  श्रत्यधघिक  धन  व्यय  करके

 बनाया  गया  है  वहां  के  जल  का  उपयोग  नहीं  किया  जाता  है  ale  भूमि  कृषि  करने  योग्य  नहीं  तो

 सरकार  का  उस  भूमि  को  लेकर  वहां  पर  सरकारी  फ़ार्म  दारू  करने  का  कोई  इरादा  है
 ?

 श्री  एम
 ०  वी  ०  कृष्णप्पा  :  तुंगभद्रा  क्षेत्र  का  कृष्य करण करने  की  एक  योजना sl  इस  कमी को

 बांध  के  पानी  से  सींचा  जायेगा  |  परन्तु  इस  फार्म  का  उस  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हैं  ।

 बी०  एस०  मुक्ति  :  क्या  सरकार  यह  बता  सकती  है  रूस  की  सरकार  द्वारा  दिये  गये  उपकरणों

 के  लिये  किस  प्रकार  की  भूमि  अपेक्षित  है  क्या  इस  प्रकार की  भूमि  उत्तर  भ्रमणा  दक्षिण  में  नहीं

 पायी  जाती  है  ?

 श्री ई  पी०  जन  :  भूमि  का  चुनाव  करने  के  लिये  हमने  कुछ  मानदण्ड  निर्धारित  कर  दिये  हैं  ।  इन

 में  से  एक  यह  कि  भूमि  अच्छी  कौर  उर्वर  होनी  चाहिए  ।  यह  उपयुक्त  स्थान  पर  स्थित  होनी

 अर्थात  परिवहन  के  साधन  शादी  होने  चाहियें  ।  वहां  निश्चित  रूप से  वर्षा  होती  रहनी

 चाहिये  अथव  वहां  पहले  से  हीं  सिंचाई  के  साधन  मौजद  होने  चाहियें  या  इस  प्रकार  के  साधन  होने  चाहियें

 जिन  को  विकसित  किया  जा  सके  ।  इस  प्रकार  कुछ  मानदण्ड  निर्धारित  कर  दिये  गये  हैं  कौर  इन्हीं  के  निशा

 पर  चुनाव  किया  जायेगा

 वीर स्वामी  :  क्या  मद्रास  सरकार  से  इस  सम्बन्ध में  परामर्श  किया  गया  क्या  वह

 मद्रास  में  कोई  राजकीय  फॉर्म  की  स्थापना  करने  के  लिये  तैयार  सनौर  यदि  तो  किस  स्थान  पर  ?

 श्री ए०  पी०  जन  :  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  इस  फ़ार्म  को  स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  की

 सूचना  दे
 दी

 गयी  थी  राज्य  सरकारों  को  प्रस्थापनायें  प्रस्तुत  करनी  हैं  ।

 चीनी  मिलें

 1३७१  श्री  दावा  रमण  :  कया  खाद्य  और  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बर्ष

 १९५५
 कं  अन्त  तक  सहकारी  चीनी  मिलों  की  कुल  संख्या  कितनी  थी

 ?

 शर  कृषि  उप मन्त्री  एम०  ato  :  १९५५ में  कुल  तीन  सहकारी चीनी  मिलें

 मंजूर  किये  गये

 ग  सक  QeYY  के  तक  बीस  कौर  नयी  सहकारी  मिलों  की  स्थापना  के  लिये  लाइसेंस

 गस  भरी
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 fait  राधा  इन  सहकारी  चीनी  मिलों  में  कुल  कितनी  पूंजी  लगायी  गयी  है
 ?

 क्या  सरकार

 ने  उनकी  स्थिति  को  ates  टिकाऊ  बनाने  के  लिये  उनको  कुछ  ऋण  दिया  है
 ?

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा
 :

 प्रत्येक  सहकारी  फ़ॉर्म  से  कम  से  कम  १०  लाख  रुपये  की  न्यूनतम  पूंजी

 एकत्र  कर  लेने  की  म्रार्शा  की  जाती  है  ।  इसक  फैक्टरी  को  चलाने  के  प्रत्येक  मामलें के

 गुणावगुण  के  आधार  सरकार  उनको  १०  लाख से  २०  लाख  रुपये  तक  देगी  are  प्रौद्योगिक  वित्त

 निगम  उनको  ४०  लाख  रुपये  देगा  ।

 श्री  राधा  रमण
 :

 क्या  सरकार  को  इन  सहकारी  चीनी  मिलेंगे  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  रहे

 थे  कौर  यदि  तो  कितनी-कितनी  अवधि  के  उपरान्त  ?

 कौर  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  जेन  )  :
 में  नहीं  जानता  किः  प्रतिवेदनों  का  प्रशन  किस  प्रकार  उत्पन्न

 होता है  ?  यह  मिलें  सहकारी-समितियों द्वारा  स्थापित  की  जा  रही  हैं  ।  उन  को  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ।

 श्री  बोगावत
 :

 बम्बई  राज्य  कौर  अहमदनगर  ज़िले  के  लिये  कुल  कितनी  सहकारी  चीनी  मिलों  की

 मंजूरी  दी  गयी  कौर  क्या  अहमदनगर  ज़िले  की  सहकारी  चीनी  मिलों  द्वारा  मांगा  गया  सारा  धन

 मंजूर  कर  दिया  गया  है  ?

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  इन  बीस  सहकारी  मिलों  में  से  तेरह  बम्बई  राज्य  में  हैं  ।  मुझे  यह  ज्ञात

 नहीं  है  fe  उनमें  से  कितनी  ज़िले  में  हैं  ।

 के  क  के  के  के  ०  क श्री  ato  डी०  पांडे
 :

 इन  में  से  कितनी

 part  बगावत  :  मेरे  प्रदान  के  अंतिम  भाग  का

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  शान्ति-दावती  !  माननीय  सदस्यों  को  इस  प्रकार  एक  साथ  नहीं  पुछते

 जाना  चाहिये  |  जब  तक  कि  में  किसी  माननीय  सदस्य  का  नाम  न  पुकारूं  तब  तक  उनको  कोई  प्रशन  नहीं

 पूछना  चाहिये  ।  श्री  बी०  डी०  पांडे  |

 श्री  बी०  डी०  पांडे
 :

 इन  में  से  कितनी  सहकारी  चीनी  मिलें  उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  की  जा  रही

 श्री  एम०
 वी०  कृष्ण प्पा  :

 उत्तर  प्रदेश
 म  एक  सहकारी  चीनी

 मिल  है  जिसको
 लाइसेंस  दिया

 गया है

 श्री  बी०  एस०  ्  झांघ्र में ऐसी कितनी में  ऐसी  कितनी  सहकारी-चीनी मिलों  की  स्थापना  की  जाने  को  है  ?

 श्री  एम०  वी०  कृष्णप्पा  :  प्राप्त  में  तीन  सहकारी  मिलों  को  लाइसेंस  दिये  जायेंगे  ।

 कई  माननीय  सदस्य  उठे  ।

 1
 उपाध्यक्ष  सौंदर्य

 :
 यदि  माननीय  सदस्यों  की  इच्छा  हो  तो  में  मंत्री  महोदय  से  यह  अनुरोध

 करूं

 कि  वह  राज्य-वार  आंकड़ों  का  एक  विवरण  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दें  ।

 श्री  ए०  पी०  जेन  :  हम  यह  कर  देंगे  |

 श्री  एम०
 वी  ०

 कृष्ण प्पा
 :

 मैं  इन  सब  की  एक  सुची  लोकसभा  पटल  पर  रख  दूंगा
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  इस  सूची  को  देखकर  बाद  में  प्रदान  पूछ  सकते  हैं
 ।

 उपनगरीय  रेलवे  मंत्रणा  समिति

 1३७२.  श्री  टी०  बी०  विट्ठल राव राव  क्या  रेलवे  मंत्री  ५  १९५५  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रदान  संख्या  ५२६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  ०.  करेंगे  कि
 : क

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ,
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 क्या  कलकत्ता  और  मद्रास  की  उपनगरीय  रेलवे  सेवाओं  में  सर्वाधिक  व्यस्त

 घंटों  में  अत्यधिक  भीड़-भाड़  की  समस्या  की  जांच  उसके  निराकरण-सम्बन्धी  कार्यवाही  का

 सुझाव  देने  के  लियें  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  मुख्य  सिफारिशें  कया  हैं  ;

 क्या  रेलवे  ats  ने  उन  पर  विचार  कर  लिया  att

 यदि  तो  उनको  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा-सचिव  शाहनवाज़ at)  sat  नहीं  ।

 से  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होते

 श्री  to  ato
 विशाल  राव  :  प्राक्कलन  समिति  की  इन  सिफारिशों  कि  राज्य

 सरकारों
 कौर

 व्यापारिक-संस्थाश्रों  से  परामर्श  करके  कार्यालयों  के  समय  बदल  दिये  जायें  जिससे  कि  सर्वाधिक  व्यस्त

 घंटों  को  फलाया  जा  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 Tat  शाहनवाज़ खां  :  हमें  प्राशि  है  कि  इस  समिति  का  प्रति  प्रतिवेदन  मान  के  अन्त  तक  प्राप्त

 हो  जायगा  ,  उस  प्रतिवेदन के  प्राप्त  होते  उन  सब  मामलों  पर  उचित  ध्यान  दिया  जायगा  ।

 श्री टी  ०  बी ०  fage  प्राक्कलन  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  गैरसरकारी  सदस्यों  को

 भी  समिति  से  सम्बद्ध  किया  जाना  चाहिए  ।  क्योंकि  समिति  ने  अभी  तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया

 इसलिये  कया  में  यह  जान  सकता  हूँ  कि  क्या  इस  सम्बन्ध  में  प्राक्कलन  समिति  की  सिफारिश  पर  कोई

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  यह  समिति  Peyy  में  नियत  की  गई  थी  ।  जैसा  कि  माननीय

 सदस्य  को  ज्ञात  इस  समिति  में  केवल  रेलवे  के  पदाधिकारी  ही  इनमें  से  कुछ  सेवामुक्त हैं  ौर  कुछ

 अवकाश  प्राप्त  कर  चुके  हैं  ।  अब  तक  तो  समिति  से  किसी  भी  गैर  सरकारी  व्यक्ति  को  सम्बद्ध  नहीं  किया

 गया  क्योंकि  यह  कायें  अत्यन्त  ही  प्रविधिक  प्रकार  का  हैं  ।  समिति  के  सभी  सदस्य  अवकाश-प्राप्त

 शिकारी  हैं  |

 श्री  कासलीवाल :  क्या  भारत  के  सबसे  बड़े  नगरों  से  किसी  एक  में  भुगते  रेलवे  बनाने  की  सरकार

 की  कोई  प्रस्थापना  है  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  क्या  माननीय  सदस्य  का  भ्रामक  कलकत्ते  में  भूगभ  रेलवे  के  निर्माण  से  है
 ?

 1  श्री  कासलीवाल  :  दिल्‍ली  बम्बई  या  कलकते  में
 ?

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  आपकी  कोई

 प्रस्थापना  है
 ?

 श्री  बी०  एस०  मद्रास में  भी  ?

 शाहनवाज़  खां  :  प्रभी  तो  नहीं  है  ।

 श्री  टी०  बी०  विशाल  राव  :  पिछले  सत्र  में  एक  sea  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  था  कि  हावडा

 बलवान  खण्ड  का  विद्युतीकरण  FEY  के  मध्य  तक  पुरा  कर  दिया  जायेगा  |  परन्तु  हम  को  जो  प्राय-व्ययन

 सम्बन्धी
 पत्र  दिये  गये  उन  में  यह  ज्ञात  होता  है  कि  यह  समय  gays  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  समय

 के  बढ़ाये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  |

 श्री  श्ञाहनवाज्ञ खां  :  यह  तो  एक  बिल्कुल  ही  भिन्न  प्रश्न  है  ।

 उपाध्यक्ष  हों  दय
 :  माननीय  सदस्य  रेलवे  राय-व्यस्क  पर  वाद-विवाद  के  समय  इस  प्रश्न  को

 उठा  सकते  है  |

 शी  टी०  बी०  बिगुल राव  :  आय-व्यस्क सम्बन्धी  चर्चा  के  समय  तो  हम  को  केवल  पन्द्रह  मिनट

 दिये  जाते  हैं
 उस  समय  हम  इन  सब  प्रश्नों  को  किस  प्रकार  उठा  सकते  हैं

 ?

 मूल  अंग्रेजी में
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 परन्तु  प्रश्नोत्तर-काल  को  भी  श्राय-व्ययक-वाद-वि  में  किस  प्रकार

 परिवर्तित किया  जा  सकता  है  /

 श्री
 ठी ०  बी०

 विपुल  राव
 :

 यह  प्रदान  उपनगरीय  रेलवें  सेवा  के  विद्युतीकरण  से  सम्बन्धित  है
 ।

 पर  बोलते  समय  में  इस रेलवे तथा  परिवहन  मंत्री  एल०  बीं०  शास्त्री  )  राय-

 प्रशन  की  स्पष्ट  कर  दूंगा  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  माननीय  सदस्य  को  इस  प्रश्न  को  उठाने  का  नहीं  भी  मिलेगा

 तो  भी  मंत्री  महोदय  स्वयं  इसका  उत्तर  दे  देगें  ।

 रेलगाड़ियां

 1३७४,  श्री  डाभी  :  क्या  रेलते  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  युद्ध-काल  में  यात्री  गाड़ियों  की  संख्या  में  जो  कमी  की  गयी  थी  वहू

 तक  पुरी  नहीं  की  गयी

 यदि  तो  परिश्रमी  रेलवे  में  कौन  सी  गाड़ियां  प्रभी  तक  चालू  नहीं  की  गयीं

 वह  कब  तक  चालू  कर  दी  जायेंगी
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा-सचिव  बामनवास  :
 जी

 सुचना  देने  वाला  एक  विवरण  लोक  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |  |  देखिये  परिशिष्ट  २,

 अनुबन्ध  संख्या  ve]

 (7)  cheat  रेलवे  पर  युद्ध  पूर्वे  की  गाड़ियों  को  चालू  करने  के  प्रश्न  का  हाल  ही  में  यातायात

 सम्बन्धी  वर्तमान  झावद्यकताओओं  की  दृष्टि  से  सिंहावलोकन  किया  गया  था  |  इस  समय  बड़ी  लाइन  की  केवल

 चार  ही  ट्रेनों--झ्रानन्द-कैम्बे कौर  आनन्द-गोधरा  खण्डों  में  से  प्रत्येक  में  दो--की  पुनः  स्थापना  के

 चित्त  को  सिद्ध  किया  जा  सकता  है  ।  इस  कायें  के  लिये  प्रतिष्ठित  डिब्बे  शर  इंजन  प्राप्त  होने  पर  इन

 ट्रेनों  को  पुनः  स्थापित  कर  दिया  जायगा  ।

 श्री  डाभी  :  मंत्री  महोदय  ने  जिन  चार  ट्रेनों  का  उल्लेख  किया  वह  लगभग  कब  तक  चालू  की

 जा  सकेंगी ?

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  जैसा  मेंने  ait  कहा  यह  प्रशन  इंजनों  शौर  डिब्बों  की  उपलब्धि  पर  निसार

 हैं  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  है  कि  रेलवे  जहां  से  भी  संभव  इंजन  प्राप्त  करने  का

 यथाशक्ति प्रयास  कर  रहा  है  ।

 श्री  डाभी  :  क्या  सभा-सचिव  हम  को  यह  श्रीनिवासन  दे  सकते  हैं  कि  एक  या  दो  वर्षों  के  भीतर  इन

 लाइनों  पर  गाड़ियां  चालू  कर  दी  जायेंगी
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  श्राइवासन  आयव्ययक  चर्चा  के  समय  दिया  यह  सब  मामले

 यात्रियों  की  सुख-सुविधाश्रों  से  सम्बन्धित  हैं
 ।

 इन  को  बाद  में  उठाया  जा  सकता  है
 ।

 पंजाब  ate  पेप्सू  में  सहायता

 39%. Mt So श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अक्तूबर

 Peyy  में  अत्यधिक  वर्षा  कौर  बाढ़  के  कारण  फसलों  को  हुई  हानि  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  ने  पंजाब  पेप्सू

 को  विभिन्न  प्रकार  से  कुल  कितनी  सहायता  दी
 ?

 tara  atc  कृषि  उपमंत्री  एम०
 वी

 ०  कृष्ण प्पा  )
 :

 एक  विवरण  लोक  सभा
 के

 पटल  पर  रखा

 जाता है  ।  [|  देखिये  परिशिष्ट  2,  अनुबन्ध  संख्या  ५०]

 श्री  डी०
 सी०  शर्मा

 :
 विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  पंजाब

 ब  को  समग्र रूप  से ५६
 लाख  रुपया  दिया

 मूल  wait  में
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 गया  हे  किन्तु  पेप्सू  को  g,2E, 54,000 RAAT feat TAT gs रुपया  दिया  गया  है  |  पंजाब  को  पेप्सू  से  आधी  राशि  दिये  जाने  का

 कारण  हूं
 ?

 शर  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  जैन )  :  तुलना  करना  रुचिकर  होता  किन्तु  कारण  यह

 ह  किपंजाब ने  कम  की  मांग  की  थी  ।

 श्री  डी०  ato  शर्मा  :  विवरण से  ज्ञात  होता  है  कि  पेप्सू को  २.५  लाख  रुपये  मकानों  के  पुननिर्माण

 के  लिये  दिये  गये  ah  मुझे  इससे  बहुत  प्रसन्नता  हुई  |  |  किन्तु  पंजाब  विशेषतया मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र

 में  इतने  मकानों  के  गिर  जाने  पर  भी  पंजाब  को  इस  कार्य  के  लिए  क्यों  कोई  ऋण  नहीं  दिया  गया
 ?

 श्री Uo  पी०  जेन  :  माननीय  सदस्य  पहले  यह  मालूम  कर  लें  कि  क्या  पंजाब  ने  इस  प्रकार की

 किसी  सहायता  की  मांग  की  थी  ।

 श्री  डी०  सी०  wal  :  पंजाब  सरकार  की  मांगें  क्या  शरर  उन्हें  किस  सीमा  तक  पूरा  किया

 गया  था
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  को  इस  सम्बन्ध  में  एक  शझ्रतारांकित  प्रदान

 पूछना  चाहिये  |

 श्री Yo  पी०  जेन  :  मैं  सहायता  की  योजना  बताये  देता  हूँ  कौर  मेरे  विचार  से  इससे  माननीय

 सदस्य  की  संतुष्टि  हो  जायेंगी  ।

 कुछ  मदों  को  केन्द्र  द्वारा  सहायता  दिये  जाने  के  लियें  निश्चित  किया  गया  है  |  श्रावश्यकतानसार

 राज्य  सरकारों  को  इन  मदों  पर  व्यय  करने  की  प्रनमति भ्छ्  है  ।  जब  सारा  व्यय  पूरा  हो  जाता  तब  राज्य

 सरकार  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  के  लिये  प्रार्थना  करती  हैं  ।  यदि  कुल  व्यय  दो  करोड़  रुपये  से  अधिक

 नहीं  होता  हूं  तो  केन्द्र  व्यय  का  ५०  प्रतिशत  प्रदान  के  रूप  में  देता  यदि  यह  व्यय  दो  करोड़  रुपये  से

 अधिक  होता  तो  पहले  दो  करोड़  रुपये  के  लिये  केन्द्र  ५०  प्रतिशत  देता  wie  दो  करोड़  रुपये  से  अधिक

 राशि  के  लिये  केन्द्र  Y  प्रतिशत  देता  है  ।  यदि  किसी  राज्य  सरकार  के  पास  पर्याप्त  साधन  न  तो  वह

 केन्द्रीय  सरकार  से  ऋण  के  लिये  प्रार्थना  कर  सकती  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  से  पूर्व  परामर्श  किये  बिना  पहल  राज्य  सरकार  को  ही  करनी  है  |

 श्री  कार  पी०  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  संतुष्टि  कर  ली  है  कि  पंजाब  श्र

 पेप्सू  को
 दी

 गई  सारी  सहायता  का  पुरा  उपयोग  किया  गया  है
 ?

 श्री ए० पी० जेन ए०  पी०  जेन  :  यह  काम  राज्य  सरकारों  का  हैं  ।  माननीय  सदस्य  किसी  मित्र  की  जो

 स्थानीय  विधान  सभा  के  सदस्य  सहायता ले  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  सम्बन्ध  में  एक  बात  सामान्य  रूप  से  कहना  चाहता  हूँ  ।  माननीय  सदस्य

 यह  भूल  जाते  हैं  कि  स्थानीय  विधान  सभा यें  भी  हैं  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  जो  भी  सहायता  मांगी  जाती  है

 वह  केवल  राज्यों  का  ही  विषय  है  ।  सब  से  पहले  माननीय  सदस्यों  को  मालम  करना  चाहिये  कि  कितने

 की  मांग  की  गई  कितना  दिया  गया  क्या  किया  जाना  शेष  है  ।  हमें  इस  सरकार  को  एकीय  प्रकार

 की  सरकार  नहीं  बना  लेना  जिस का  कि  केवल  एक  ही  विधानमण्डल  बहुत  समय

 उन  विषयों  पर  लगाया  जा  रहा  जोकि  राज्य  विधान  ware  में  उठाये  जाने  चाहिये  ।

 सरदार ए0०  एस०  सहगल  :  हम  एकीय  प्रकार  की  सरकार  के  पक्ष  में  हैं  ।

 1६.1 |  नाम्बियार  : :
 राज्य  पुनर्गठन  के  प्रतिवेदन  में  यही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :

 शान्ति
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सहकारी  पदाधिकारियों  का  प्रशिक्षण

 1*३७६.  श्री  गिडवानी  :  क्या  are  wie  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  द्वारा  चलाई  गई  ग्रामीण  आयोजन  सम्बन्धी  राज्यों  की  योजनाओं  के

 अन्तर्गत  नये  खंडों  के  लिये  सहकारी  पदाधिकारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  हेतु  राजस्थान  में  कोटा  में  एक

 प्रशिक्षण केन्द्र  खोला  जा  रहा  है  ;

 क्या  इस  प्रकार  के  केन्द्र  अन्य  स्थानों  पर  भी  खोलें

 प्रत्येक  केन्द्र  में  कितने  पदाधिकारियों  को  प्रशिक्षित  किया  जायेगा  कौर  प्रशिक्षण  की  rater
 क्या  होगी

 और  कृषि  उपमंत्री  एम०  alo  कृष्ण प्पा  )  :  सामुदायिक  परियोजना  क्षेत्रों

 राष्ट्रीय  विस्तार  खंडों  में  खंड  स्तर  सहकारी  पदाधिकारियों  को  प्रशिक्षण  देने की  योजना  के  श्रन्तगंत

 ऐसे  पदाधिकारियों को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  राजस्थान  में  कोटा  में  एक  केन्द्र  खोला  गया  है  |

 जी  पांच  और  केन्द्र  खोले  गये  हैं  शेष
 दो

 केन्द्रों  के  शीघ्र  ही  खोले  जानें  की  है  ।

 प्रत्येक  केन्द्र  में  प्रत्येक  वर्ष  लगभग  १००  उम्मेदवार  प्रशिक्षित  किये
 जायेंगे  ।

 प्रशिक्षण  पाठ्य

 क्रम  १०  मास  की  प्रविधि  का  होता  हैं  |

 श्री  गिडवानी  :  इन  पदाधिकारियों की  meas  क्या  पौर  उनका  वेतन-क्रम कया  होगा  ?

 शी  एम०  नी ०  कृष्णप्पा  :  सामान्यतया  राज्य  सरकारें  स्नातकों  को  चलती  हैं  ।  प्रशिक्षण  काल  में

 हम  उन्हें  ५०  रुपये  की  छात्रवृत्ति  देंगे
 !

 इसके  बाद  उन्हें  ५०  रुपयें से  लेकर  Xo  रुपये  तक  वेतन  मिलेगा

 श्री  गिडवानी  :  कया  वे  सरकार  के  स्थायी  कर्मचारी  होंगे  या  केवल
 ?

 श्री  एम०  बी०  कृष्ण प्पा :  मुझे  पुर्व  सुचना  चाहिये  |

 श्री  नाना दास
 :

 क्या  सरकार  सहकारी  संगठन  से  कुछ  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  मचा  रियों

 को  इसराइल प्रौढ़  चीन  जहां  सहकारिता  उन्नत  भ्र वस् था  में  भेजने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 कौर  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  :  उत्पादक  सहकारिता सम्बन्धी  गतिविधियों  के

 विकास  का  शअ्रध्ययन  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  एक  प्रतिनिधि  मंडल  चीन  भेजने  का  है  ।

 युगल  किशोर  सिंह  :  कया  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  कोश्नोपेरेटिव  भ्रान्दोलन में  काम  करने

 कार्यकर्ताओं को  ऐसी  ट्रेनिंग  देने  के  बारे  में  तरजीह  )  दी  जायेगी ?

 श्री Uo  पी०  जेन
 :  अ्रगर वे छार्ते वे  छतें  पुरी  करेंगे  ।

 श्री  बी०
 एस०  मूर्ति

 :  टाप  लेवल  अधफ़िस्ें  स्तरीय  पदाधिकारियों  )  कहने से  उपमंत्री

 का  क्या  अभिप्राय था  ?  क्या  वे  घोषित  अथवा  अघोषित  श्रेणी  के  हैं
 ?

 शी  एम०  वी
 ०  कृष्णप्पा  :  मैं  ने  लेवल  झ्राफिसजेਂ  कब  कहा था  ?

 थ्रो  ato  एस०  ata
 झपकने  उत्तर  में

 ।

 कशी  एम०  वी  कृष्ण प्पा :  प्रश्न  लेवल  ा  स्तर  पदाधिकारियों  )  के  बारे

 में  लेवल  अ्राफिसर्जਂ  के  बारे  में  नहीं  |

 स्वास्थ्य  अभिकरण

 * 31919,  श्री  कृष्णा चाय तोंद  :  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बतानें  की  कपा  करेंगे  कि  :

 १९५४  में  भारत  में  कार्य  कर  रही  उभय  पक्षीय  श्र  बहुपक्षीय  स्वास्थ्य  अभिकरणों  की

 मुख्य  गतिविधियां  कया

 इसी  wat  में  स्वास्थ्य  समन्वय  समिति  के  प्रयत्न  किस  हद  तक  सफल  हुये
 ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्र दो खर )  (१)  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन

 (२)  यूनिसेफ  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  rata

 (३)  कोलम्बो  योजना  प्रशासन  कौर

 (४)  do  ato  एम०  सहयोग  मिशन )
 जो

 कि  भारत  में  कार्य  कर  रहे  उभयपक्षी
 थ

 मिल  wast  में
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 ait  बहुपक्षीय  प्रभाकरण  मुख्य  गतिविधियां  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में  इन  क्षेत्रों  में

 सहायता  देने  तक  सीमित  हैं

 (१)  विशेषज्ञ  परामर्श  कौर  सहायता

 (२)  प्रशिक्षण

 (3)  उपकरणों का  संभरण

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  बनाई  गई  स्वास्थ्य  समन्वय  समिति  भारत  में  स्वास्थ्य  से  सम्बन्धित

 मामलों  में  कार्य  कर  रहे  इन  उभयपक्षीय  तथा  बहुपक्षीय  स्वास्थ्य
 अभिकरणों

 की
 गतिविधियां

 में  समन्वय

 स्थापित  करती  यह  विभिन्‍न  अभिकरणों  के  कृत्यों  में  भ्रतिछादन  को  रोकने  कौर  इस  बात  का  सुनिश्चय

 करने  कि  इन  अभिकरणों  के  प्रयत्न  एक  दूसरे  के  संपूरक  प्रिया  अनुपूरक  सफल  हुई  है
 |

 श्री
 कृष्णाचार्य  जोशी  :  इन  अ्रभिकरणों  द्वारा  कितनी  अधिछात्रवृत्तियाँ  देने  का  प्रस्ताव  किया

 a
 गया है  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  भारत को  इन
 विभिन्न  अभिकरणों  द्वारा  दी

 गई  श्रधिछात्रवृत्तियों  की

 संख्या इस  प्रकार  है

 ReKR  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  \9

 ce प्रविधिक  सहयोग  मिशन

 कोलम्बो  योजना  ce

 Rauy  विषव  स्वास्थ्य  संगठन  श्रे

 प्राविधिक  सहयोग  मिशन  १५

 कोलम्बो  योजना  y

 PEUY  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  v

 प्राविधिक  सहयोग  मिशन  y

 कोलम्बो  योजना  न

 श्री  कृष्णाचार्य  जोशी
 :

 समन्वय  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 श्रीमती  चन्द्रदोखर
 :

 समन्वय  समिति  में  भारत  सरकार  के  कौर  विभिन्न  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  के

 पदाधिकारी हैं  ।

 काम  दिलाई  दफ्तर

 *
 ३७८.  श्री  भक्त

 :
 क्या  मंत्री  ५  १९५५  को  पूछे  गये  तारांकित  seq  संख्या

 Vol  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  को  राज्य  सरकारों  के  अधीन  दिये  जाने  के  बाद

 भी  कुछ  श्रेणी  के  पदाधिकारी
 कौर  कर्मचारी  सीधे  भारत  सरकार  के  नियंत्रण  में  ही  तौर

 यदि  at  तो  उनकी  श्रेणियाँ  क्या  हैं  ौर  किन  किन  स्थानों  पर  कार्यालय  रखे  जायेंगे  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  चली  )  :  )  केन्द्रीय  सरकार  की  काम  दिलाऊ  विभागों  से  सम्बन्धित

 नीति  निश्चित करने  के  लिये  एवं  इन  विभागों  के  कामों  में  समानता  लाने  के  लिये  कुछ  अफ़्सर  केन्द्रीय

 सरकार  के  प्रधान  ही  काम  करते  रहेंगे  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  यह  जो  काम  दिलाऊ  दफ्तर  हैं  यह  राज्य  सरकारों  के  सुपुर्द

 किये  जा  रहे  हैं  प्रौढ़  उन  पर  जो  खर्चा  होगा  उसका  अधिकांश  भाग  भी  केन्द्रीय  सरकार  ही  बरदाशत  करेगी  ?

 यदि  यह  स्थिति  है  तो  इनको  राज्य  सरकारों  के  करन  की  कया  झावद्यकता  समझी गई  ?

 श्री  राशिद  चली
 :

 जिस  तरह  श्री  है  कि  ६०  प्रतिशत  खर्चा  केन्द्रीय  सरकार  बरदाइत  करती  है
 कौर  ४०

 प्रतिशत
 राज्य  सरकारें  बरदाशत

 करती  यही  प्रथा  बाद  में  भी  चलती  रहेगी
 |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  शिवा  राव  कमिटी  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  रोज़गार  दफ्तरों

 को  श्रेणियों  में  बांट  दिया  जाये
 ?

 कया  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  इन  दफ्तरों  को  राज्य  सरकारों के  सुपुर्द

 करते  समय  उनको  श्रेणियों  में  बांटना  निश्चित  कर  दिया  गया  है  या  राज्य  सरकारें उसमें  परिवर्तन

 कर  सकेंगी इच्छा  के  ?

 श्री  आबिद  चली
 :

 इस  तरह  का  परिवर्तन  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  कुछ  तो  श्राज्ञादी  रहेगी

 ही  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  जबकि  केन्द्रीय  सरकार  इन  दफ्तरों  पर  ६०  प्रति

 अंत  व्यय  करेगी  तो  उसका  इन  दफ्तरों  पर  किस  प्रकार  का  नियंत्रण  होगा  कौर  इस  धन  के  व्यय  की  देख

 रेख  किस  प्रकार  होगी  ?  साथ  ही  साथ  यह  बताने  की  भी  कृपा  करें  कि  इन  एम्पलायमेंट  एक्सचेंजेज़

 दिलाऊ  दफ्तरों  )  के  राज्य  सरकारों  के  अधीन  हो  जाने  के  बाद  उनमें  प्रॉविशलिज्म  )  की

 प्रवृत्ति  ज्यादा  तो  नहीं  बढ़  जायेगी  ?

 श्री  झ्राबिद  चली
 :

 काम  fears  दफ्तरों  को  राज्य  सरकारों  के  सुपुर्दे  कर  देने  के  बाद  जहां  तक

 काम  चलाने  के  बारे  में  नीति  निर्धारित  करने  का  सम्बन्ध  वह  तो  केन्द्रीय  सरकार  ही  निर्धारित

 राज्य  सरकारों  से  सलाह  मश्विरा  वह  प्रवीण  करती  रहेंगी  |  जहां  तक  प्रार्विदालिज्म  का  ताल्लुक है

 यह  हमें  मान  ही  लेना  चाहियें  कि  राज्य  सरकारें  भी  डेमोक्रटिक  )  तरीके  से  चुनी  गई  हैं

 उनसे  ऐसी  उम्मीद  तो  नहीं  की  जानी  चाहिये  कौर  जो  शक  माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  उसकी  गुंजाइश

 नहीं  रहनी  चाहिये

 tat  वातायन :  क्या  दिल्‍ली  का  काम  fears  दफ्तर  राज्य  सरकार  को  दे  दिया  जायेगा  या  केन्द्र

 उसे  प्यार  हाथ  में  रखेगा  ?

 श्री  आबिद  चली  :  यह  तो  दिल्‍ली  राज्य  के  ढांचे  पर  निसार  होगा
 ।

 श्री  बी०  एस०  क्या  उपमंत्री  यह  बता  सकते  हैं  कि  यह  ६०  प्रतिशत  अंशदान कब  तक  दिया

 जायेगा ?

 आबिद  watt
 :

 वर्तमान  कार्यक्रम  के  जब  तक  यह  विभाग  चले
 ।

 श्री  भक्त
 दीवान

 :
 क्या  मैं  जान  सकता  हूँ  कि

 झ्र गली
 पंचवर्षीय  योजना  में  रोज़गार  दफ्तरों  के

 विकास  के  लिये  भी  कोई  योजना  बनाई  गई  है  जिससे  कि  कम  से  कम  प्रत्येक  जिले  में  या  प्रत्येक  मुख्य  केन्द्र

 में  इसका  एक  एक  कार्यालय  अवश्य  खल  जाये  ?

 श्री  आबिद  :  जी  इन  दफ्तरों  को  काफ़ी  बढ़ाया  जायेगा  |

 श्री  गिडवानी  :  क्या  विभिन्न  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  के  विंमान  कमंचारियों  को  राज्य  सरकारों  द्वारा

 सेवामुक्त रखा  जायेंगी  या  उन  की सेवायें  समाप्त  कर  के  नये  कर्मचारी  लिये  जायेंगे
 ?

 श्री  आबिद  श्रली
 :

 सभी  विंमान  कर्मचारियों  को  सेवामुक्त  रखा  जायेगा
 ।

 पत्तन  विकास

 1*३८ १.  डा०  रामा  राव
 :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 विशाखापटनम  के  मुख्य  पत्तन  का  प्रस्तावित  विकास  सम्बन्धी  व्यय  क्या
 शौर

 अन्य
 मुख्यापत्तनों  का

 प्रस्तावित
 व्यय

 मूल  wa  में



 मौखिक  उत्तर  ३३०

 1
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (  श्री  MeV)  :  दूसरी  पंचवर्षीय योजना  में  FIC)  लाख

 रुपय

 ५८३१.३३ लाख  रुपये  |

 रामा  राव  :  क्या  विशाखापटनम  पत्तन  के  प्रस्तावित  विकास  में  पोतांगण  में  पोत  ठहराने  के

 स्थानों  के  विकास  की  भी  कोई  योजना  सम्मिलित  है  ?

 श्री  श्रलगेदान
 :

 मेरे  विचार  में  पोत  ठहराने  के  अ्रतिरिकत  स्थानों  की  व्यवस्था  करने  का  भी  विचार

 है
 ।

 मेरे
 पास

 ब्योरा  नहीं  है
 ।

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  तरन्त  तके  विशाखापटनम  पत्तन  की  कार्य  क्षमता

 के  ३३  लाख  टन  तक  बढ़  जाने  की

 श्री  बेला यु धन  भाग  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  क्वि लोन  पत्तन  पर  पुल  बनाने  के  लिये

 सरकार  नें  कितने  रुपये  की  मंजूरी  दी  कौर  क्या  इस  पुल  विशेष  के  स्थान  के  बारे  में  कोई  झगड़ा  है
 ?

 1
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  से  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  बेला यु धन  :  यह  भाग  के  उत्तर  से  उत्पन्न  होता  है  ।

 *उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानता हूँ  अन्य  मुख्य  पत्तनों  के  कुल  प्रस्तावित  व्यय  के  सम्बन्ध  में  पूछा  गया

 छोटे  छोटे  मामलों  के  सम्बन्धों  में  प्लग  अलग  नहीं  पूछा  गया  है  ।

 श्री  बेलायुधन  :  यह  कोई  छोटा  मामला  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  व्योरा यहां  नहीं  है  ।

 श्री  बेलायुधन  :  क्या  मैं  अपने  प्रश्न  का  उत्तर  प्राप्त  कर  सकता हुं
 ?

 1
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  की  अनुमति नहीं  देता  ।

 श्रीमती इला  पालचौधरी  :  भाग  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  स  अरन्य  मुख्य  पत्तनों  पर  किये

 जाने  वाले  प्रस्तावित  व्यय  के  सम्बन्ध  मैं  जान  सकती  हूँ  कि  कला
 ता  पत्तन  पर  कितना  व्यय  किया

 ?

 यह  तो  वही  है  ।  क्या  माननीय  उपमंत्री  के  पास  इस  ५८  करोड़  रुपये के

 यय  का  ब्योरा है  ?

 श्री  अलगे शन  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  इसे  लोक-सभा  पटल  पर  रख  देंगे  ।

 श्री  श्रलगेशान  :  जी  हां  ।

 T3To  रामा  राव
 :  पत्तन  के  विकास  के  अंग रूप  प्रस्तावित  शुष्क  गोदी  कार्य  म  कितनी

 प्रगति हुई  है  ?

 श्री  श्रलगेशन  :  यह  इस  का  भाग  नहीं  है  ।

 चीनी

 1*  ३८२.  श्री  विदवनाथराय  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  द्वितीय  पंच
 वर्षीय

 योजना  के  genie  चीनी  कौर  गन्ने  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  निश्चित  किये  गये  लक्ष्य  को  देखते  हुए

 कया  अ्रधिक  खेती  के  लिये  गन्ने  तथा  भूमि  की  गवेषणा  के  सम्बन्ध  में  कौर  झ्र धिक  गवेषणा-केन्द्र

 स्थापित  करने
 के

 किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 मल  अंग्रेजी  में



 ३३१  मौखिक  उत्तर  PEXG

 श्र  कृषि  उपमंत्री  एम०  वी  कृष्ण प्पा  )  :  हां  |  द्वितीय  योजना  अवधि  में

 मैसूर  कौर  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  में  नये  गवेषणा-केन्द्र स्थापित  करने

 की  प्रस्थापना  है  ।  गन्ना  उगाने  वाले  प्राय  महत्वपूर्ण  राज्यों  में  प्रभी  भी  गवेषणा-केन्द्र  हैं  ।  भूमि-सर्वेक्षण

 को
 इन  गवेषणा-केन्द्रों  में चलने  वाले  गवेषणा-कार्येक्रेम॑  एक  नियमित  विषय  बना  देने  की

 प्रस्थापना है

 श्री
 विश्वनाथ  राय

 :
 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  आकर्षित  किया  गया  है  कि

 उत्पादन  के  सब  से  बड़े  में  एक  गवेषणा  केन्द्र  की  बड़ी  आवश्यकता  क्योंकि  वहां  गन्ने  को

 बहुधा  लाल  कीड़े  और  अन्य  बीमारियां  लग  जाती  हैं  ?

 श्री  एम०,वी ०  कृष्णा  :  इस  क्षेत्र  में  एक  तो  लखनऊ  में  केन्द्रीय  गवेषणा  केन्द्र  श्र  दूसरा

 शाहजहांपुर  का  राज्य  गवेषणा  केन्द्र  है  जिस  की  एक  उप-शाखा  गोरखपुर  में  भी  है  ।

 श्री
 विश्वनाथ  राय

 :
 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जनकारी  है  कि  गोरखपुर  में  केवल  एक  ही

 क़ृषि-स्कूल है  जिसमें  कि  गवेषणा-कार्य  के  लिये  पर्याप्त  उपकरण  तथा  सामग्री  नहीं  है
 ?

 श्री  एम०  ato  यदि  उसमें  पर्याप्त  उपकरण  नहीं  तो  राज्य  सरकार  को  इस  मामले

 को  उठाना  चाहिये  |  केन्द्र  आधे-झाबे  के  आधार  पर  उसको  सहायता  देगा  |

 श्री  केदार  झय्यंगार
 :

 मेसर  का  गवेषणा  संस्थान  कहां  स्थित  है
 ?

 श्री  एम०  वी  ०
 वह  मैसुर  के  गन्ना-उत्पादन  के  सम्पन्नतम  क्षेत्र  माण्डया

 के
 पास  ही  कहीं

 होगा
 ~  ६ च्

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद  :  क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अ्रन्तर्गत  देश  में  ऐसे  गवेषणा-केन्द्र

 खोलने  के  लिये  कोई  भ्र स्थायी  संख्या  या  लक्ष्य  निर्धारित किया  गया  है  ?

 श्री  एम०  वी ०  मेंने  गन्ना  उगाने  वाले  प्रायः  उन  सभी  मुख्य  राज्यों  के  नाम  गिना  दिये

 हैं  जहां  राज्य  गवेषणा  केन्द्र  स्थापित  किय
 और  केन्द्र

 के
 भी

 दो
 गन्ना-गवेषणा  केन्द्र  होंगे-एक

 कोयम्बटूर में  कौर  दूसरा  लखनऊ  में

 श्री  विश्वनाथ  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गोरखपुर  में  एक  नया

 विद्यालय  स्थापित  होने  जा  रहा  है  जोकि  वहां  पर  एक  नये  गवेषणा-केन्द्र का  आधार बन  सकता  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 कार्यवाही  के  लिये  दिये  गये  सुझावों  की  च्  नहीं  दी  जायेगी  ।  यह  एक

 ऐसा  ही  सुझाव हैं  ।

 बिहार को  ऋण

 1*  ३८४. डा०  राम  सुभग  सिंह
 :

 क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  किः

 दिया

 क्या  सरकार  ने  चालू  वर्ष  में  बिहार  को  बीज  तथा  खाद  के  गोदाम  बनाने  के
 लिये  कोई  ऋण

 (=)  यदि  तो  उस  ऋण  की  राशि  कितनी

 वह  ऋण  किन  शर्तों  पर  दिया  गया  है  ?

 कौर  कृषि  उपमंत्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  )  :  (

 कौर  उत्पन्न  नहीं  होते  ।  ai

 अंग्रेजी  में



 १  १६५६  ए  दे३२

 राम  सुलग  fag
 :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  बीज  खाद  रखनें  के  ऐसे  गोदाम  बनाने  का

 कोई  प्रस्ताव भेजा  है  ?

 एम०  वी०  कृष् सप् पा  PEYW-RY  में  उसने  एक  ऐसा  प्रस्ताव  भेजा  था  श्र  हमने  उसे  १४

 लाख  रुपये  का  एक  ऋण  दिया  था  उसने  इस  धन  को  गोदाम  बनाने  पर  खर्चे  किया  था  ।  कई  गोदाम

 उसने  बना  भी  लिये  हैं  ।

 डा०  राम  सुभग  fag  :  भारत  सरकार  द्वारा  दिये  गये  ऋण  से  बनायें गये  गोदाम  कहां-कहां

 स्थित हैं  ?

 Tat  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :  इस  ब्यौरे  के  लिये  मुझे  पूर्व-सूचना  चाहिये  ।

 केन्द्रीय  नारियल  समिति

 1*३८६. श्री  क्०  सी०  सोनिया
 :

 कया  खाद्य  शर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  नारियल  समिति  इस  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  टेक्नोलॉजिकल  प्रयोगशाला  स्थापित

 करने  का  विचार रखती

 यदि  तो  कितनी  कालावधि  से  यह  sea  समिति  के  विचाराधीन  है  कौर  क्यों  ;

 क्या  प्रस्तावित  प्रयोगशाला  के  लिये  कोई  उपयुक्त  स्थान  चुन  लिया  गया है  और

 क्या  उसका  प्लान  एस्टीमेट  तैयार  कर  लिये  गये  हैं  ;

 उस  पर  दौर  श्रनावतंक  कितना  व्यय  होने  की  सम्भावना

 (=)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  समिति  को  कोई  विशेष  अनुदान  देगी  जिससे  कि  प्रयोगशाला  शीघ्र

 बनाई जा  सके  ?

 और  कृषि  उपमंत्री  एम०  ato  :  हां  |

 करीब दस  साल  से  ।  काफी  न  होने  की  वजह  से  ।

 प्रयोगशाला  को  सेंट्रल  कोकोनट  रिसच  स्टेशन  नारियल  गवेषणा  केन्द्र  )
 जोकि  इंडियन  सेन्ट्रल  कोकोनट  कमेटी  केन्द्रीय  नारियल

 द्वारा  पहले  ही  स्थापित  हो  चूका  के  रंगरूप  से  बनाने  का  विचार  है  ।  नक्शे  प्रौढ़  भ्रनुमान  Bal  तैयार

 नहीं  किये  गये  हैं  ।

 दूसरी  पंचवर्षीय योजना  की  wah  में  कुल  श्रौतं  व्यय  का  अनुमान  २,०  ३,९६०

 लाख  तीन  हजार  नौ  सौ  कौर  भ्रनावर्तक  व्यय  का  R,409,000  लाख  पचास

 रुपये हैं  ।

 जी  प्रयोगशाला  के  बनाने  के  लिये  सारा  खर्चे  केन्द्रीय  सरकार  करेगी  |

 श्री  do  एस०  ए०  चेट्टियार
 :

 हिन्दी-भाषी  भी  कदाचित  इसे  न  समझ  पाये  हों  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  माननीय  मंत्री  के  पास  उसका  sah  अनुवाद  हो  तो  वे  उसे

 श्री  एम०  वी  कृष्ण प्पा  :  मेरे पास  में  उसे  पढ़  दूंगा ।

 श्री
 झ्र  सी०  :

 यह  मामला  दस  साल  से  सरकार  के  सामने  पर  यह  काम  फंड  )
 त  होने  की  बजह  से  पूरा  नहीं  किया  गया  ।  क्या  सरकार  इसकी  ज़रूरत  नहीं  कौर  अगर  समझत

 है  तो  इसके  लिये  फंड  क्यों  नहीं  दिया  ?

 श्री  एम०  वी०  कुष्णप्पा  :  सरकार  इसकी  जरूरत  समझती  है  ।  इसको  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना

 में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।

 faa  sat  में



 दे  ३३  sat AUR  VU  १  EUS

 खाद्य और  कुली  मंत्री  ए०  पी०  मैँ  समझता  हूँ  कि  यह  जो  दस  साल  की  देरी  हुई  है  यह

 काफ़ी  पट्ठा  काम  है  श्र  यह  देरी  नहीं  होनी  चाहिये  थी  |

 श्री  बेलायुधन  :  क्या  यह  गवेषणा-प्रयोगशाला  नारियल-उद्योग  के  केवल  कृषि  सम्बन्धी  पक्ष  के

 विषय  में  ही  या  वह  ऐसे  प्रश्नों  को  भी  लेगी  जेसे  कि  नारियल  के  रेशों  से  कौन-कौन  सी  चीजें  तैयार  की

 जा  सकती  शादी  ?

 एम०  वी०  कृष्ण प्पा :  यह  मुख्यतया  उसका  औद्योगिक  पक्ष  ही  उष्ण  वायु-प्रकोष्ठों

 उष्णता  देने  वाले  चक्रावर्ती  यंत्रों  सभी  प्रकार  से  खोपरा  तैयार  करने  की  चेष्टा  की  जायेगी  |

 श्री के०  सी०  सोनिया  :  क्या  कोकोनट  कमेंटी  की  शभ्रामदनी  बढ़ाने  के  लिये  सरकार के  सामने

 कोई  योजना हैं  ?

 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा :  एक  प्रस्ताव है  ।

 राम  सुभग  बदन  को  समझने  की  चेष्टा
 की

 जानी  प्रश्नकर्ता पर  हंसने  की  नहीं

 महोदय  :  यह  प्रश्नकर्ता  पर  हंसने  की  बात  नहीं  ह  ।  माननीय  मंत्री  ने  उसकी  हंसी  उड़ाने

 की  चेष्टा  नहीं  वे  स्पष्टतया  उसका  उच्चारण  नहीं  कर  सक  थे  ।  वें  उसका  उत्तर  देने  की  भरसक

 चेष्टा  कर  रहे

 श्री  एम०  alo  कृष्ण प्पा :  मैं  उत्तर  में  कह  चुका हूं  कि  समिति  की  आमदनी  बढ़ाने  की  एक

 प्रस्थापना है  ।

 श्री  के०  ato  सोनिया :  किस  प्रकार  से  ?

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  नारियल  सम्बन्धी  कौर  अरन्य  प्रतीकों  को  बढ़ा  कर  ।

 1*३८७.  सरदार इकबाल  सिंह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  सन्‌  १९४५६  में

 किन-किन  देशों  के  साथ  सीधे
 रेडियो-फोटो

 कौर  दूरसंचार  सेवायें  स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 :

 एक  विवरण  लोक  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ५१]

 इकबाल  सिंह
 :

 इन  सेवाओं  को
 स्थापित

 करने  के  लिये  इन  देशों  का  चुनाव  किस  आधार

 पर  किया  जाता है  ?

 राज  बहादुर
 :

 हम  एक  देश  से  दूसरे  देश  को  एक  तीसरे  देश  की  मार्फत  भेजे  जाने  वाले  तारों

 की  संख्या  के  ५  देखकर  ही  AS  चुनाव  करते  हैं  ।

 इकबाल  सिंह
 :

 क्या  सरकार  के  समक्ष  भारत  श्र  पूर्वी  भ्र फ़ीका  के  बीच  श्र  फीजी

 द्वीप  के  लिये भी  जहां  एक  बड़ी  संख्या
 में  भारतीय  बस  गये  हैं  रेडियो-टेलीफोन  सेवा  स्थापित

 करने  की  कोई  प्रस्थापना है  ?

 श्री  राज  बहादुर :  मैंने  विवरण  में  १६४५६  की  सुची दे  दी  है  ।  जहां  तक  श्रफ़ीका  कौर  परिश्रमी

 रफीका  का  प्रदान  हम  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  स्थानों  को  रेडियो-तार  या  रेडियो-टेलीफोन

 से  सम्बन्धित  करने  का  विचार  करते  हैं  :

 पूर्वी
 दक्षिणी  इथियोपिया  ।  उसके  अन्तर्गत  यही  स्थान  ard  है  ।

 इकबाल
 सिंह

 :
 क्या  सरकार  निजी  द्वीप  समुह  के

 मामले  पर
 भी  विचार  जहां

 एक
 बड़ी  संख्या  में  भारतीय  रह  रहे  हैं  ?.  क  क

 मूल  aust  में
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 राज  बहादर  :  हम  यातायात  संभाव्यता  की  जांच  करेंगे  र  यह  देखेंगे  कि  उस  की

 ह वबतमान  स्थिति  क्या  है  |

 डाक  तार  विभाग  के  कर्मचारी

 1*  ३८८.  श्री  नम्बियार  :  व्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 डाक  और  तार  विभाग  के  ऐसे  क्मेंचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  Veyy A ata में  अति

 रेक  घोषित  कर  दिया  गया  था  जिन्हें  प्रभी  तक  काम  पर  नहीं  लगाया  गया

 टेलीफोनों  में  स्वयं-चालन  की  व्यवस्था  के  चालू  किये  जाने  के  फलस्वरूप  १९५६
 में  प्रति-नश

 कितने  कर्मचारियों  के  अ्रतिरिक  घोषित  किये  जाने  की  संभावना  कौर

 क्या  इन  छटनी  किये  गये  कर्मचारियों  को  फिर  से  सेवामुक्त कर  लेने  की  कोई  योजना

 सरकार क  पास  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  कोई  नहीं  ।

 ५५८  टेलीफोन  चालक  तथा  इंजीनियरिंग  विभाग  के  कुछ
 जिनकी  संख्या  कभी

 ज्ञात  नहीं  ह  |

 जी  नियमित  कर्मचारियों  के  लिये  वैकल्पिक  नौकरियां  ढूंढी  जायेंगी

 श्री  नम्बियार  :  क्या  फिर  से  सेवाय क्त  करने  में  प्र स्थायी  रूप  से  रखे  गये  कर्मचारियों  की  पहले

 की  सेवाओं  पर  विचार  नहीं  किया  गया  है
 ?

 राजबहादुर  :  हमने  उन  सभी  कर्मचारियों  को  ले  लिया  है  जो  स्थायी  रूप  से  या  wea  रूप

 से  सेवाय क्त  थे  ।  दैनिक  मजूरी  पर  रखे  गये  मजदूर  जिन्हें  विशेष  काम  के  लिए  रखे  गए  कर्मचारी  कहा

 जाता  नियमित  कर्मचारी  नहीं  हैं  ।  हमने  उन्हें  थोड़े-थोड़े  समय  के  लिये  छुटपुट  कामों  के  लिये ही  रखा

 था  कौर  काम  के  स्वरूप  के  ष्  ही  उनको  लिया  गया  था  |

 श्री  क्या  यह  सही  है  कि  उनको  फिर  से  काम  पर  रखते  समय  कई  मामलों  में  कम  वेतन

 दिया  गया  था
 ?

 fait राज  बहादुर  :  जहां  तक  नियमित  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  है-'नहींਂ  |

 नम्बियार  :  कया  यह  सही  है
 कि

 महा  संचालक  द्वारा  पहले
 जो

 रियायतें  दी  गई  थीं  उन्हें पुन

 सेवाय क्त  करते  समय  प्रौर  सेवा-भंग  होने  के  मामले  में  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  था
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  मेरे  विचार  से  तो  मेरे  माननीय  मित्र  को  प्रश्न  जिस  प्रकार बोल  कर  लिखाये

 गये  हैं  उनका  वास्तविकता  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हैं  ।

 नम्बियार  :  वह  कहते  हैं  कि  मुझे  लिखकर  दिये  गये  हैं  ।  मैं  यही  जानना  चाहता  था  कि

 कया  सेवा-भंग  होने  की  बात  पर  भी  कोई  विचार  किया  गया  है  ।  उनको  केवल  यही  बताना  है  कि  ऐसा
 ५  ५. स्

 किया  गया  है  या  यह  नहीं  कि  प्रदान  मुझे  लिख  कर  दिये  गये  हैं  या  नहीं  ।

 श्री राज  बहादुर  :  यह  एक  औचित्य प्रदान  है  कि  क्या  कोई  अनुपूरक प्रदान  किसी  कागज़  पर

 लिखकर  इस  प्रकार  पढ़कर  सुनाया  जा  सकता  है  ।

 श्री  Fo  Fo  बस  :  माननीय  मंत्री  को  ढंग  से  बर्ताव  करना  चाहिये  ।

 महोदय  :  शांति  ।  शांति  ।

 मंत्री  जगजीवन  यह  कि
 क्या  कोई  अनुपूरक  प्रश्न  लिखित  हो

 सकता ह

 अंग्रेजी  में
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कॉमन्स  सभा  में  लिखित  अनुपूरक  प्रश्नों के  पढ़े  जाने  से
 सम्बन्धित

 श्रीसत्य  के  बारे  में  कुछ  पत्रादि  देखे  हैं  ।  हम  भी  इस  सम्बन्ध  में  सुचना  इकट्ठी  कर  रहे  थे  ।  वहां

 लिखित  भाषणों  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  लेकिन  यहां  तो  मैं  कभी-कभी  लिखित  भाषणों  की  भ्र तुम ति

 देहात

 श्री  जगजीवन  राम  go—

 श्री  राज  बहादुर :  लिखित  श्रनुपूरकों  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ॥

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 लेकिन  जो  माननीय  सदस्य  स्मरण  रखने  में  कठिनाई  का  अनुभव  वे

 जब  तब  प्रगति  टिप्पणियों  को  देख  सकते  हैं  ।  माननीय  मंत्री  बड़ी  आसानी  से  .  .  .  .  .

 श्री  राज  बहादुर  :  यदि  कोई  wea  लिखित  हो  तो  वह  हमें  लिखित  रूप  में  दे  दिया  जाय  जिससे

 कि  हम  उसका  उत्तर  दे  सकें  |

 श्री  टी०  बी०  विशाल  राव  :  मंत्री
 ने  तो  कहा  था  किं  प्रत  माननीय  सदस्य  को  दिया

 गया  थाਂ  t

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विचार  था  कि  माननीय  मंत्री  स्पष्टतया  यह  चाहते  थे  कि  .  .  .

 tat  बेलायुधन  :  यह  एक  आक्षेप  हैं  ।

 श्री
 ९०

 कण
 बसु

 :
 इस  प्रकार  के  नाप  करने  की  अनुमति  कयों  दी  जाय

 ?

 श्री  कामत  :  यह  माननीय  सदस्य  के  लिये  अपमानजनक  है  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  कोई  डाक  कर्मचारी  या  रेलवे  कर्मचारी  तो  नहीं  है  जिसे  उन

 के  बारे  में  सब  कुछ  मालूम  हो  ।  यहां  तो  हमें  प्रत्येक  प्रकार  के  मामले  कों  लेना  पड़ता  शर जबतक जब  तक

 हमें  प्रच्छी  तरह  से  सिखाया  न  जाय .  .  .  .

 श्री  कामत  :  सिखाना  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  की  जगह  में  दूसरे  शब्द  का  प्रयोग  करता  हूँ-पूर्णरूप  से  बताना
 |

 हम  से  संसार  की  प्रत्येक  बात  के  बारे  में  जानकारी  रखने  की  नहीं  की  जाती  है  ।  इसीलिये  यदि

 श्री  नम्बियार  दूसरों  से  कुछ  जानकारी  प्राप्त  करते  हैं  तो  इसमें  कोई  ग़लती  नहीं  है  ।  माननीय  मंत्री  ने

 जो  कुछ  बताया  है  वह  नित्य  प्रति  ही  हो  रहा  है प्र ौर  उस  हद  तक  उनका  कहना  ठीक

 प्रश्नों
 को  पढ़कर  सुनाने  से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  अनुपूरक  प्रश्नों  को  पढ़कर  नहीं  सुनाया

 जाना  चाहिये  ।

 श्री  कार  एन०  रेड्डी
 :

 मंत्रियों  को  भी  पहले  से  ही  बता  दिया  जाता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भ्रनुप्रक  प्रश्नों  को  मौखिक  रूप  से  पूछा  जाना  यदि

 माननीय  मंत्री  ने  यह  कहा  था  कि  उसे  पढ़ा  नहीं  जाना  तो  उसका  पुरा-पुरा  प्रामीत्य  है  ।

 उनके  का  क्या  उत्तर  है  ?

 माननीय  सदस्य  :  प्रश्न क्या  है  ?

 श्री  नम्बियार
 :

 में  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  फिर  से  सेवामुक्त  करते  समय  सेवा-भंग  होने  का

 विचार  किया  गया  था  श्रंथवा  क्या  महासंचालक  द्वारा  दिये  गये  पहले  के  वचन  को  भंग  किया  गया  था
 ?

 श्री  जगजीवन राम  :  माननीय  सदस्य
 यह  बतायेंगे

 fe  महा संचालक  ने  क्या  श्राइवासन

 दिया था  ?

 श्री  नम्बियार  :  में
 उनको

 बह
 टिप्पणी  दे

 र
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 श्री  जगजीवन  राम  :  वह  टिप्पणी  मेरे  पास  भेज  लेकिन में  माननीय  सदस्य  को  श्रीनिवासन

 देता हूं  कि  जिन-जिन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  स्वचालित  व्यवस्था  की  जा  रही  है  वहां  के  टेलीफोन-चालकों

 का  जहां
 तक

 सम्बन्ध  मैं  अपना  श्रीनिवासन  दोहराता  हूँ-उनको  नौकरी  से  हटाया  नहीं  जायेगा
 उनमें  से  प्रत्येक  को  उसी  दिन  से  काम  दिया  जायेगा  श्र  उनकी  सेवा  भंग  नहीं  होके  पायेगी  ।

 श्री  कामत  के  भाग  के  सम्बन्ध  में  उपमंत्री  ने

 श्री  बीं०  एस०  afa  :  वह  अरब  राज्य-मंत्री  हैं  ।

 श्री  कामत  :  शब्द  को  हटा  दीजिये  ।  मंत्री  ने  कहा  था  कि  भाग  )  के  अनुसार क

 वाही  किये  जाने  के  फलस्वरूप  जिन  कर्मचारियों  को  सेवामुक्त  किया  गया  था  उनको  दूसरा  काम  दिया

 जायेगा
 |

 एक  दूसर  ही  प्रसंग  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  कुछ  समय  पहले  दिये  गये  इस  श्रीनिवासन  को  देखते  हुए

 कि  सरकार  स्वयं चालन  कौर  वैज्ञानिकन  को  धीरे-धीरे  कार्यान्वित  क्योंकि उससे  बेरोजगारी

 बढ़ती  में  जानना  चाहता  हूँ  कि  कया  इन  में  से  कम  से  कम  कुछ  को  अरब  तक  कोई  अन्य  वैकल्पिक  काम

 दे  दिया गया  है  ?

 श्री जगजीवन राम  :  में  नहीं  समझता  कि  उससे  बेरोजगारी  होती  हैं  ।  माननीय  सदस्य  शायद

 दो  प्रश्नों  को  एक  में  उलझा  रहे  हैं  ।  जहां  भी  हम  देखते  हैं  कि  स्वयं चालन  की  व्यवस्था  के  फलस्वरूप

 मान  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  कुछ  चालक  वहां  की  भ्रावश्यकता  से  भ्रतिरेक  हो  गये  हम  उन  एक्सचेंजों

 के  प्रत्येक  स्थायी  कर्मचारी  के  लिये  वैकल्पिक  नौकरी  ded  गौर  उनकी  छंटनी  का  प्रश्न  ही

 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री  कामत  :  मेरा  प्रश्न  तो  था  कि  क्या  सरकार  ने  इन  में  से  कुछ  व्यक्तियों  के  लिये

 वैकल्पिक  नौकरियां तलाश  की  हैं  ।

 |  श्री जगजीवन राम  :  जी  इस  समय  मेरे  पास  प्राकार  नहीं  लेकिन  उनकी  संख्या  काफी

 उन  सभी  को  वैकल्पिक  नौकरियां  दी  गई  हैं
 !

 यदि  कोई  ऐसा मामला  है  जिसमें  कि  किसी  स्थायी  चालक  को

 दूसरी  वैकल्पिक  नौकरी  नहीं  दी  गई  है  तो  मुझे  माननीय  सदस्य  से  उसकी  सूचना  पाकर  प्रसन्नता

 ही  होगी  भर  में  उसकी  जांच  करूंगा  ।

 थ्री  कामत  :  यह  ठीक है

 fet  डी०  सी०  धर्मा  :  एक  afar  seq  के  सम्बन्ध  क्या  माननीय  मंत्री  ae  एक  माननीय

 सदस्य  के  बीच  इस  तरह  से  कथोपकथन  चल  सकता  है
 ?

 श्री  कामत  :  उन्हें  शायद  कथोपकथन  का  प्रथ  भी  मालम  नहीं  है  ।

 श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण ों  के  न्यायालय

 ato  रघुवीर  सिंह  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सही  है  कि  सरकार  ने  श्रम  भ्र पी लीय  न्यायाधिकरण ों  के  समक्ष  लम्बित  अपीलों

 और  प्रर्थना-पत्रों  को  निबटाने  के  लिये  न्यायालयों  की  संख्या  में  वृद्धि  की

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  ate  किन-किन  स्थानों  पर  विधि  की  गई  र

 कितनी  अपीलें  कौर  प्रार्थनापत्र  अभी  लम्बित  हैं  ?

 बनाये गये  ।  कलकत्ता कौर  लखनऊ  में  प्रत्येक में

 TAA  उपमंत्री  आबिद प्रति  :  )  शर  ).  oS ca
 छः  श्र  न्यायालय

 बनाये  गये  हैं  ।  इस  प्रकार कर्ब  उनकी

 कुल  संख्या  दस  हो  गई  है  ।  ये  न्यायालय  इन  स्थानों  पर  स्थापित  किये  गये  a

 २  न्यायालय

 कलकत्ता--  न्यायालय

 M9LSD
 अंग्रेजी
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 लखनऊ-रे  न्यायालय

 मद्रास--  न्यायालय

 श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण  को  अपीलों  की  सुनवाई  करने  का  अधिक  महत्वपूर्ण  कार्य  करने  योग्य

 बनाने के  भ्र पी लीय  न्यायाधिकरण  के  सभापति  को  औद्योगिक  विवाद  न्यायाधिकरण )

 &YXo  की  धारा  २२  २३  के  प्रार्थनापत्रों को  उल्लिखित  औद्योगिक  न्याय

 अधिकरणों को  स्थानांतरित  कर  देनेकी  संविहित शक्ति  प्रदान  की  गई  प्रार्थनापत्रों को  निपटाने

 दो  तथा  प्रौद्योगि  न्यायाधिकरण-एक मद्रास  मेंबर  दूसरा  लखनऊ  में-बनाये  गये  हैं  ।  धनबाद

 स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  स्थायी  न्यायाधिकरण  को  भी  कुछ  प्रार्थनापत्रों  को  निबटाने  का  काय  सौंपा

 गया है  |

 ३१  PEUe  को  श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण के  समक्ष  €८४  अ्रपीलें  2, Ey

 तथा  औद्योगिक  न्यायाधिकरण ों  के  समक्ष  १६८  प्रर्थना-पत्र  विचाराधीन  थे  ।

 रघुबीर  fag  :  इन  अपीलों  या  प्रर्थना-पत्रों  को  निबटाने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हूं
 ?

 |  श्री  आबिद  चली  :  अरब  उन  को  बड़ी  शी  करता  से  निबटाया  जा  रहा  है  ।  पहले  श्रव्य कुछ  विलम्ब

 gat  वह  इसलिये  कि  हम  इन  न्यायालयों  में  केवल  उच्च  न्यायालयों के  अवकाश-प्राप्त  न्यायाधीशों

 को  ही  नियत  करना  चाहते  शहरों  चूंकि  उच्च  न्यायालयों  से  अलक़ादा-प्राप्त  न्यायाधीश  सिल  नहीं

 इसलिये  हमने  अ्रवकाश-प्राप्त सम-न्यायाधीशों  को  ही  रख  लिया  war  कार्य  बड़ी

 शीघ्रता  से  निबटाया  जा  रहा  हैं  ।

 do  ato  बिक्री  राव  :  हैदराबाद में  एक  न्यायालय  बनाने  के  प्रस्ताव  का  क्या  उग्रा
 ?

 आबिद  :  हैदराबाद  की  अपीलें  बहुत  थोड़ी  सी  ही  उनमें  से  भी  अ्रधिकांश  पहले

 ही  निपटाई  जा  चुकी  हैं  ।  हैदराबाद  में  एक  न्यायालय  रखने  का  कोई  औचित्य  नहीं  था  ।

 टीके हि०  Fo  बस  :  क्या  प्रणाली  न्यायाधिकरण  को  समाप्त  कर  देने  का  भी  कोई  प्रस्ताव

 at  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  के  लाग  होने  की  हम  कर  सकते  हैं
 ?

 raat  आबिद  प्रति  इस  लोक-सभा  शायद  पिछले  सितम्बर  माह  एक  विधेयक

 पुरःस्थापित किया  जा  चुका  हूं  ।

 पंडित  सी०  एन०  मालवीय :  मध्य  प्रदेश  में  चूंकि  वह  देश  के  मध्य में  स्थित  हूं  और  जहां  की

 इंडस्ट्रियल  सेंट्स  इसलिये  क्या  मध्य  प्रदेश  किसी  स्थान  पर  एक  बेच

 )  रखे  जाने  की  तजवीज़  जैसे  कि  या  भोपाल  में
 ?

 श्री  आबिद  चली  :  मध्य  प्रदेश  में  भी  बहुत  कम  श्रपीलें  लेकिन  जहां  कुछ  ज्यादा  अ्रपीलें होती होती  हैं

 ग्राम  वहां  बेंच  नहीं  है  तब  भी  एपिलेट  बेंच  न्यायालय )  वहां  पर  जाती  प्रौढ़  वहीं  अपीलें

 सुनी  जाती  हें  ।  जहां  केवल  एक-दो  वहां  तो  नहीं  जा  सकती  ।

 भारत-बर्मा नौवहन  सेवा

 1३६०.  श्री  सी०  कार  नसीहत  :  क्या  परिवहन  मंत्री  १६  १९५५ को  पूछे  गये

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  €  २३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत  ड  बर्मा  के  बीच  एक  सीधी  नियमित  नौवहन  सेवा  के  शीघ्र  ही
 फिर

 से  चालू  किये

 जाने  की  क्या  संभावनायें  ह
 शौर

 1  मूल  अंग्रेजी  में
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 पिछले  उत्तर  की  तिथि  से  अरब  तक  एक  सीधी  नियमित  सेवा  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिये

 शर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  wa  ora  है  कि  aa

 १६५६ के  अन्त  तक  सिंधिया के  जहाज़  एम०  वी०  द्वारा  यह  सेवा  फिर  से  चालू कर  दी

 जायेगी ।  एम०  वी०  के  स्थान  पर  कोई  कौर  प्रतीक  उपयुक्त  जहाज  के  प्लान  पर

 प्रभी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 tat  ato  कार  नसीहत  :  क्या  यह  सेवा  सीधी  ate  नियमित  या  वह  कलकत्ता  होकर

 जायगी ?

 श्री  श्रलगेशन
 :

 यह  मद्रास  और  रंगून  के  बीच  एक  सीधी  और  निय  त
 सेवा  है  |

 1.0

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  :  क्या  हाल  ही  में  कोई  ऐसी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  भारत धाराओं  रंगन  के

 बीच  चलने  वालें  यात्री  जहाज़  वेद्याखपटनम्‌  होते  हुए  जायेंगे
 ?

 थ्री  श्रलगेदान  :  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया  था  ।  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  ही  इस  प्रदान  को

 कई  बार  उठाया  था  ।  वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि  ब्रह्मा  श्र  मद्रास  के  सीधे  यातायात  के  लिये  भी

 न
 तो  कौर  न  माल  ही  पर्याप्त  मिल  पाता  है  ।  नौवहन  कम्पनियों  ने  इस  सेवा  को  लाभदायक  नहीं

 इसलिये  जहाज़  को  हटा  देना  पड़ा  था  ।  उससे  ऐसे  यात्रियों  को  काफी  सुविधा  ह

 गई  थी  aa  भी  इस  देश  से  उस  देश  को  जाते  रहते  तभी  सिंधिया  कम्पनी  से  एक  दूसरा  जहाज
 चलाने  के  लिये  कहा  गया  ate  उसने  पिछले  अगस्त  से  उसे  चलाना  शरू  कर  दिया  था  ।  नवम्बर
 म

 इस  जहाज़  का  वार्षिक  इरादी  होना  था  ate  इसलिये  उसे  हटा  दिया  गया  था  ।  हमें  थी

 कि  फरवरी  के  तक  वह  फिर  से  चलने  लगेगा  |  हमें  बताया  गया  है  कि  वह  मार्च  के  तरन्त  तक

 चलने  लगेगा  |  wa  यही  स्थिति  है  ।

 इकबाल  सिंह  :  क्या  यह  सही  है  कि  सिधिया  कम्पनी  ने  सरकार  या  जनता  को  उचित

 सूचना  दिये  बिना  ही  इस  सेवा  को  समाप्त  कर  दिया  सनौर  इस  सेवा  के  समाप्त  कर  दिये  जाने  से  जनता

 को  बड़ी  कठिनाई  हो  गई  है
 ?

 श्री  झल गे दन  :  यह  तो  सभी  जानते  थे  कि  यह  सेवा  चालू  नहीं  रहेगी  |  वास्तव  उनके पास  एक

 से  ates  जहाज़  थे  ।  उनके  सामने  जहाज़ों  को  वापिस  लेने  के  अतिरिक्त  कोई  विकल्प  नहीं

 था
 ।

 अभी  भी  उन्होंने  जो  जहाज़  चलाना  शुरू  किया  है  वह  भी  इस  सेवा  के  लिये  कोई  alas  उपयुक्त

 ate  इसीलिये  हम  विचार  कर  रहे  हैं  कि  क्या  इसके  स्थान  पर  एक  प्रतीक  उपयुक्त  जहाज  नहीं

 चलाया जाना  चाहिये  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  केवल  यही  जानना  चाहते  थे  कि  सेवा के  निलम्बन  के  पहले
 उचित

 सूचना  दी  गई  थी  या  नहीं  ।

 श्री  श्रलगेदान
 :

 यह  दुर्भाग्य  ही  था  कि  सेवा को  भंग  करना  लेकिन इसके  लिये  कुछ  औचित्य
 भी

 श्री  बी०  एस०  मस्ती  व्या  इस  प्रस्ताव  कि  मद्रास  से  रंगन  जाने  वाला  स्टीमर  विशाख

 पत्तन  से  होकर  कर  कोई  विचार  किया  गया  है
 ?

 मूल  अंग्रेज़ी में
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 महोदय  :  उन्होंने  इसका  उल्लेख  किया  था  ।  श्री  रेड्डी  कई  बार  इस
 मामले

 को  माननीय

 मंत्री  के  ध्यान  में  लेकिन  उन्होंने  कहा  कि  उन्होंने  इस  पर  विचार  किया  कौर यह  प्रस्थापना

 लाभप्रद नहीं  थी

 उद्योगों  के  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  को  anf  करना

 FZEQ.  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  अरब  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  जिससे  कि  श्रमिक  उद्योगों  के  संचालन  कौर  प्रबन्ध

 में  भाग  लें

 क्या  इस  के  बारे  में  उद्योगपतियों  से  कोई  बातचीत  पत्र-व्यवहार  gar  यदि

 तो  उसका  परिणाम  क्या

 क्या  किसी  उद्योगपति  ने  प्रभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  ant  बढ़ने  का  श्रीनिवासन  दिया  प्रौढ़

 यदि  तो  उस  उद्योगपति  का  नाम  क्या  है  कौर  किन  शर्तों  तथा  किन  दशाओं  में  यह  श्राइवासन  दिय

 गया  पत्रकार

 किन-किन  उद्योगों  में  यह  सुविधायें  पहले  से  ही  दी  जा  रही  हैं  ?

 शम  उपमंत्री  आबिद  :
 इससे  सम्बन्धित सुझावों  को  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना

 में  शामिल  करने  के  लिये  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 से  जहां तक  सरकार को  मालूम  टाटा  एण्ड  स्टील

 और  टाटा  कामगार  यूनियन  के  बीच  एक  समझौता  ई  जिसमें  कामगारों द्वारा  प्रबन्ध

 में  भाग  लिये  जाने  का  उल्लेख  भी  किया  गया  है  ।

 शी  एस०  एल०  द्विवेदी  :  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  जब  भारत  सरकार की  यह  नीति  है  कि

 उद्योगों  में  श्रमिकों  को  व्यवस्था  में  भी  हाथ  बटाने  का  मौका  दिया  जाय  तो  क्या  सरकार  ने  टाटा के

 अलावा  देश  के  तमाम  उद्योगपतियों  से  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  लिखा-पढ़ी की  कि  वह  श्रपने-श्रपने

 उद्योगों की  व्यवस्था  में  श्रमिकों को  उचित  स्थान  दें  ?  यदि  तो  इस  दिदा  में  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 थी  आबिद  जब  कभी लेबर  कांफ्रें सेज  होती  कि  कामगारों

 ae  उद्योगपतियों  दोनों  के  प्रतिनिधि  ars  तो  वहां  पर  इस  किस्म  की  चर्चा  होती  कौर  हमारा

 श्रतुभव  है  कि  इस  का  बहुत  sear  परिणाम  होता  है  |

 श्री  एस०  एल०  द्विवेदी  :  क्या  सरकार  बता  सकती  है  कि  जब  छोटे-छोटे  निजी  उद्योगों  में  भी

 श्रमिकों  को  व्यवस्था  में  हाथ  बटाने  का  मौका  दिया  जा  रहा  है  तो  क्या  उसने  कभी  यह  सोचा है
 कि

 सरकारी  उद्योगों  में  भी  श्रमिकों  को  व्यवस्था  में  उचित  स्थान  दिया  जाय
 ?

 यदि  तो  वह  कसि

 परिणाम पर  पहुंची  =?

 st  आबिद  अरली  :  इस  बारे  में  हम  सोच  रहे  हैं  |

 श्री  ७  श्रय्यंगार :  क्या  सरकार  ने  प्रबन्ध-व्यवस्था में  श्रमिकों  के  सहयोग  का  पर्यवेक्षण  कर

 श्री  आबिद  चली  :  यही  तो  मैंने  प्रभी-प्रभी कहा  यह  मामला  शहरी  विचाराधीन है

 कशी ਂ  भागवत  झा आजाद  :  क्या  या  चितरंजन  के  सार्वजनिक उपक्रमों  जहां के  श्रमिक

 एक  लम्बी  waft  से  प्रबन्ध-व्यवस्था  में  भागीदार  बनाये  जाने  की  मांग  कर  रहे  श्रमिकों  का  सहयोग

 प्राप्त त करने की कोई बलणअइिभथभणणमण करने  की  कोई  योजना या  परियोजना
 सरकार  के

 पास

 अंग्रेजी  में
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 श्री  alfaa  wat  :  इन  प्रतिकाश  नये  उपक्रमों  प्रबन्ध-व्यवस्था  के  साथ  एक  ऐसा  व्यक्ति

 सम्बन्धित  है  जो  कार्मिक  संघों  के  क्षेत्र  में  कायें  करता  रहा  माननीय  सदस्य  यह  जानते  हूँ  |

 श्री  पी०  ato  बोस  :  इस  स्पष्ट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इसमें  मालिकों  भर  श्रमिकों  के  दो

 पक्ष  शर  इनमें  एक  पक्ष  दूसरे  से  कमजोर  है  क्या  सरकार  इन
 दोनों  पक्षों  पथ-प्रदर्शन  के  लिये

 उनके  सामनेਂ  कुछ  1.0  नियम  रखने  की  प्रस्थापना  करती  हैं
 ?

 श्री  आबिद  wet  :  मुख्य  नरेन  भी  विचाराधीन है  ।  यह  ब्यौरे के  प्रश्न  और  उन  पर

 समय  पर  ही  विचार  किया  जायेंगी  ।

 श्री  बे लाय धन  :  क्या  श्रमिकों के  सहयोग  की  यह  प्रणाली  या  खातों के  प्रांत  रिक  सरकाये

 की  उसी  प्रणाली  से  बहुत-कुछ  मिलती-जुलती  नहीं  है  जिसकी
 कि

 पहले  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  कार्यालय  द्वारा

 निदा की  गई  भ्रौर  क्या  सरकार  प्रबन्ध-व्यवस्था  में  श्रमिकों  के  उसी  प्रकार  के  सहयोग  को  प्रोत्साहन

 दे  रही  है
 ?

 tat  आबिद  कदाचित  इस  विषय  विशेष  के  बारे  में  श्रमिकों  श्र  प्रबन्ध-व्यवस्था में  कोई

 वापसी  समझौता  हो  शायद  वे  दूसरी  बातों  के  सम्बन्ध  में  भी  एक-दूसरे  से  सहमत  हो  जायें  |  उन्होंने

 जिस  प्रणाली  का  उल्लेख  किया  वह  कुछ  स्थानों  पर  सफल  हुई  लेकिन भारत  में  नहीं  ।  भारत में  भी

 मझे  एक  या  दो  ऐसे  स्थानों  की  जानकारी  है  कि  जहां  यह  प्रणाली  प्रचलित  है  लेकिन  उसके  परिणाम  a4

 ज्ञात  नहीं  हुए  हैं  ।

 श्री  बे लाय घन  :  यह  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  क्या  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  कार्यालय

 भारत  सरकार  भी  जिसकी  एक  सदस्या  इस  प्रणाली  की  निंदा  नहीं  की  थी
 ?

 श्री  आबिद  चली  मुझे  पूर्व-सूचना  चाहिये  ।

 ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह
 :

 क्या  बात  सही  हूं  कि  सरकार  ने
 जो

 श्र
 AEs  में  हाथ

 बटाने का  देने का  वादा  किया  हैं  उस  का  यह  है  कि  उद्योग के  बोर्ड  श्राफ  डाइरेक्टर

 अथवा अथवा  दूसरी  छोटी बोर्ड  में  मजदूरों  के  प्रतिनिधि  रखे  या  प्रोडक्शन  )

 छोटी  कमेटियों  में  ही  भाग  ले  सकेंगे  ?

 श्री  आबिद  चली
 :

 यह  सब  मामले  विचाराधीन हैं  ।

 कासत  :  क्या  सरकार  द्वितीय  योजना  भ्रमरी  में  उद्योगों में  प्रबन्ध-व्यवस्था  के  साथ  श्रमिकों

 के  प्रतिनिधिक रूप  में  बढ़ते  हुए  सहयोग  का  कोई  क्रमिक  कार्यक्रम  निश्चित  करने  की  प्रस्थापना

 करती है  ?

 श्री  आबिद  श्रली  मैंने  यही  तो  कहा  था  ।  हा ं।

 श्री  टी०  बी ०  चिट्ठी  राव :  क्या  प्रबन्ध-व्यवस्था  या  निर्देशक  बोर्ड में में
 लिये  जाने  वाले

 प्रतिनिधि  श्रमिकों  में  से  निर्वाचित  किये  जायेंगे  या  वे  स्वयं  प्रबन्ध-व्यवस्था द्वारा  नाम  निर्देशित  किये

 श्री
 ०  आबिद

 अली  :  रहे  सभी  ब्यौरे  की  बातें  हैं  कौर  हम  aa  तक  उस  शभ्रवस्था तक  नहीं

 पहुंचे

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार ने  जो  यह  योजना  सोची  है  वह  कया

 केवल  दिल  बहलाने  के  लिये  ही  क्योंकि  मंत्री  महोदय  ने  जो
 उत्तर  दिया  है

 वह
 बहुतम  कुछ  टाल-मशाल का  sud @, .  या  उसमें  कुछ  तथ्य  भी  है  ?  यदि  तथ्य  तो  क्या

 भरी  sufi  इससे  aes  फायदा  होगा  तो  दिल  भी  खुश  होगा
 |

 tee

 ग्रंग्रेज़ी  में
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 तेल  ले  जाने  वाले  जहाज़

 1३९९२  बनीं  गिडवानी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  ५  १९५५  को  पूछे  गये  तारांकित  संख्या

 ५२४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सही  है  कि  सरकार  हाल  ही  में  बम्बई  के  भारतीय  जहाज़-मालिकों से  इस  सम्बन्ध

 में  वार्ता  चला  रही  थी  कि  यदि  वे  विदेशों  से  तेल  ले  जाने  वाले  जहाज़  खरीद  कर  उन्हें  तटीय  व्यापार  के

 लिये  तो  उन्हें  वित्तीय  सहायता  दी  जा  सकती  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  फल  निकला
 ?

 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  हां
 ।

 इन  में  तेल  ले  जाने  वाले  जहाज़ों  की  एक  भारतीय  कम्पनी  को  शुरू  करने  के  विचार

 को  अधिक  सफलता  नहीं  मिल  सकी  ।  फिर  एक  भारतीय  नौवहन  कम्पनी  ने  तट  पर  चलाने  के  लिये

 एक  तेल  ले  जाने  वाला  जहाज़  प्राप्त  करने  की  बात  में  रुचि  दिखाई  थी  wie  सरकार  ने  उसे  इस  काम  के

 लिये  ऋण  देने  का  वचन  दे  दिया  था  ।  इस  कम्पनी  वास्तव  एक  ऐसा  जहाज  खरीद  भी  लिया  है  ।  इस

 अ्राघार  पर  कोई  भी  कम्पनी  ऐसा  जहाज  लेने  को  तैयार  नहीं  थी  ।  सरकार  ने  ही

 मूल  योजना  के  अनुसार  ईस्टर्न  शिपिंग  कार्पोरेशन  के  तेल  ले  जाने  वाले  दो  जहाज़ों  को
 खरीदने

 कौर  उनको  चलाने  की  बात  को  श्रागे  बढ़ाने  का  निश्चय  भ्र ौर  अरब  इस  निर्णय  को  यथाशीघ्र

 faa  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 tot  गिडवानी
 :

 उसकी  खरीद  के  लिये  किस  प्रकार  की  वित्तीय  शर्तें  रखी  गई  कौर  उन्होंने

 उसे  स्वीकार  क्यों  नहीं  किया  ?

 श्रलगेशन  :  वह  केवल  तेल-कम्पनियों  और  व्यक्तिगत  नौवहन  कम्पनियों  के  ही  बीच  की  वार्ता

 मात्र ही  वे  एक  निजी  कम्पनी  स्थापित  करने  के  प्रदान  पर  वापस  में  ही  समझौता  नहीं  कर  सके  ।

 श्री  गिडवानी  :
 क्या  यह  केवल  भारतीय  नौवहन  के  लिये  भ्रनुरक्षित  है  ae  क्या  तब  भी  वे  इसके

 लिये  तैयार  नहीं हैं  ?

 श्री  श्रलगेदान  :
 सारा  तटीय  व्यापार  भारतीय  नौवहन  के  लिये  ही  अ्नुरक्षित  लेकिन  कभी  तक

 किसी  भी  भारतीय  कम्पनी  के  पास  एक  भी  तैल-वाहक  नहीं  है  ।  हम  चाहते  थे  कि  कुछ

 वाहकों  को  खरीदकर  उन्हें  चलाने  का  निर्णय  किया  ।  इसी  बीच  यह  प्रस्ताव  प्राप्त  gar  शौर

 नियों  ने  भी  निजी  नौवहन  कम्पनियों  के  साथ  मिल  कर  एक  निजी  कम्पनी  स्थापित  करने  के  लिये  वार्ता

 चलाने की  इच्छा  प्रकट की  ।  वह  सफल  नहीं  हो  सकी  |  a  हम  प्रश्न  ही  प्रस्ताव  के  भ्रनुसार

 कार्य  कर  रहे  हैं  ।  एक  निजी  नौवहन  कम्पनी  ने  एक  तैल-वाहक  कर  खरीद  भी  लिया  पर  उसके  लिये

 सरकार  ने  ऋण  देने  का  वचन  भी  दे  दिया  था  ।  दो  प्राय  तैल-वाहकों  को  सरकार  स्वयं  ही  खरीदेगी
 |

 श्री  के०  के०  बसु
 :

 क्या  इन  तैल-वाहक  जहाज़ों  को  चलाने  में  तैल-परिष्कपरणियों  का  भी  कोई

 वित्तीय  या  wea  हित  रहेगा  ?

 श्रलगेशन  :  इन  जहाजों  को  रखने  या  चलाने  में  उनका  कोई  भी  हित  नहीं  रहेगा
 ।

 नियां  ही  इन  तैल-वाहकों  के  द्वारा  अपना  तैल  भेजने  के  लिये  इनका  उपयोग  करेंगी
 ।

 इकबाल  सिंह  :  इस  व्यापार  के  महत्व  को  देखते  कौर  इस  बात  को
 भी

 देखते  हुए  कि

 इस  कायें  के  लिये  निजी
 कम्पनियां

 बनाने  के  लिये
 व्यक्तिगत

 पू  जी  नहीं  मिल  रही  क्या  सरकार  स्वयं

 जगनी  ही  बत
 रतवा  करी
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 अ्रलगेहान  :  स्पष्ट  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  मेरे  उत्तर  को  नहीं  समझा  है  ।  मैंने कहा  कि  हम

 deed  शिपिंग  कॉर्पोरेशन  के  द्वारा  तेल  ले  जाने  वाले  जहाज  खरीद  रहे  हैं  उन्हें  चलाने  जा  रहे  हैं  ।

 tall  भागवत  झा  श्रीपाद  :  सरकार  ने  इस  नई  कम्पनी  को  जिसने  पहले  ही  एक  ऐसा  जहाज़  खरीद

 किया  कस  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  देने  का  वचन  दिया  हैं
 ?

 श्री  श्रलगेदान  :  सामान्य  जो  उदाहरणतया  लागत  का  ८०  या  ८१५  प्रतिशत  होता  हैं

 जो  हम  जहाज  खरीदने  के  लिए  तटीय  कम्पनियों  को  देते  उन्हीं  शर्तों  पर  दिया  जाता  है  ।

 अ्रल्प  सूचना  प्रश्न  और  उत्तर

 पर्वों  पाकिस्तान को  चावल  का  ऋण

 सूचना  प्रश्न  संख्या  २.  श्री एम०  एल०  द्विवेदी  श्रीनारायण  दास  की  शोर  से  )

 क्या  खाद्य  श्र  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  को  पूर्वी  पाकिस्तान  में  खाद्य  संकट  का

 मुकाबला  करने  में  सहायता  देने  के  लिये  चावल  का  ऋण  देने  का  प्रस्ताव  किया  कौर

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  किन  परिस्थितियों  में  किया  गया  है
 ?

 खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  ए०  पीं०  जेन  )  :  पाकिस्तान सरकार  के  साथ  एक

 समझौता  किया  गया  जिस  के  प्रन्तमगत  वह  भारत  को  १५,०००  टन  गेहूं  दे  रहा  है  कौर  भारत

 स्तान को  १४,०००  टन  चावल  दे  रहा  है  भ्र  ये  दोनों  सौदे  प्रतिस्थापन  के  प्राधा  पर  हैं  ।  नई  फसल

 के  बाद  हम  गेहूं  वापस  कर  देंगे  कौर  पाकिस्तान  हमारा  चावल  बर्मा  के  उबले  चावल  या  सिन्ध  के  जोशी

 चावल  के  रूप  में  वापस  कर  देगा  |  पाकिस्तान  से  गेहूँ  का  करने  से  हमें  फसल  के  भ्रान्ति  दिनों  में

 गेहूं  की  मांग  को  पूरा  करने  में  सहायता  मिलेगी  चावल  के  इस  ऋण  से  पाकिस्तान  को  पूर्वी  पाकिस्तान

 में  चावल  की  अस्थायी  कमी  को  दूर  करने  में  सहायता  मिलेगी  |

 श्री  एम०  एल० द्विवेदी  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  चावल  को  बतौर  ऋण  देने  का  पाकी

 स्तान  ने  उठाया  था  या  भारत  सरकार  ने  स्वयं  अपनी  मर्जी  से  )  भेजा  भ्र ौर  ag  बातचीत

 किस  प्रकार से  शुरू

 श्री ए०  पी०  जन  :  साधारणतया  यह  होता  है  कि  जिस  को  जरूरत  होती  हैं  वही  उस  चीज़  की  मांग

 करता  है  और  इस  मामले  में  भी  पाकिस्तान  ने  मांग  की  थी  ।

 श्री  एम०  रल०  द्विवेदी :  मांग  2Y¥,000  टन  की  थी  या  इससे  भ्रमित  की  ?

 श्री  ए०  पी०  जेन  :
 उन्होंने  कहा  था  कि  कुछ  चावल  चाहिये

 |
 बात  होने  पर  १४,०००  उन्होंने

 | चाहा  हमने  मान  लिया

 शी  Sto  सी०  wal  :  क्या  भारत  को  इस  चावल  के  बदले  चावल  fear  जायेगा  रुपये

 कौर  FAT
 पाकिस्तान  से  इस  चावल  के  बदले  में  गेहूं  लेने  का  कौई  विचार  है

 |

 श्री  go  पी०
 जेन

 :
 मैंने  अपने  उत्तर  में  स्पष्ट कर  दिया  है  कि  यह  प्रतिस्थापन  आधार

 पर  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 कृषि  मलय

 1३७३  श्री  वी०  पी०  नायर  :  क्या  खाद्य  प्रौढ़  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 कृषि  उत्पादों  के  मूल्य  में  कमी  के  न्नावनकोर-कोचीन  या  मद्रास  सरकार  ने  केरल

 कोचीन  राज्य  मालाबार  के  किसानों  ae  कृषकों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  केन्द्र

 से  कोई  सहायता  मांगी है  ?

 भ्रंग्रेजी  में



 ~~
 ३४३  १  १९५६

 और  कृषि  मंत्री  vo  पो०  :  नहीं  ।

 सस् स्थल  को  रोकथाम

 R08.  श्री  बंसल  :  क्या  खाद्य  शर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 ने

 उत्तर  प्रदेश  पंजाब  सीमान्त ों  पर  मरूस्थल
 की

 रोकथाम  के
 प्रयोग

 कर  दिये

 अब  कौन  से  नये  प्रयोग  किये  जा  रहे

 (7)  क्या  सरकार  मरुस्थल  की  रोकथाम  की  योजना  के  परिणामों  को  दिखाने  वाला
 विवरण

 सभा  पटल  पर  रखेंगी ?

 खाद्य श्र  कृषि  मंत्री  lo  पी०  :  उत्तर  प्रदेश  कौर  पंजाब  के

 पर  ऐसे  कोई  प्रयोग  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्वयं  शुरू  नहीं  किये  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  दारा  चलाई  गई

 उत्तर  प्रदेश-राजस्थान  सीमान्त  वनोपज  योजना  के  लिये  वित्त  का  प्रबन्ध  १९५४-५५  से  केन्द्रीय  भूमि

 संरक्षण  ATS  कर  रहा
 और

 इस  योजना  के  भ्रन्तगंत  कार्य  wat  जारी  है
 ।

 बताया  जाता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  शुरू  किया  गया  काम  बहुत  संतोषजनक

 तरीके  से  हो  रहा  है  कौर  कोई  नये  प्रयोग  नहीं  किये  जा  रहे  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  जानकारी  लोक  सभा  पटल  पर
 रखी  जाती है  ।

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ५२]

 रेल  गाड़ियां

 1*३६०.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :
 कया  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  छपरा-मीट्रिक  विभाग  में  यात्री  यातायात

 बहुत  fen  हैं  और  रेल  गाड़ियों  में  लगाये  जाने  वाले  यात्री  डिब्बों  की
 कमी

 के  कारण  छतों  पर  बैठकर

 यात्रा  करना  साधारण  बात  हो  गयी

 क्या  इस  विभाग  में  चलने  वाली  रेल  गाड़ियों
 की

 संख्या  बहुत  कम  है  कौर  यात्रियों  को

 गाड़ियों  में  घुसने  में  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता

 यदि  तो  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 तथा  परिवहन  मंत्री के  सभासचिव  शाहनवाज  :  से  पूर्वोत्तर

 रेलवे  के  छपरा-मीट्रिक  विभाग  पर  दोनीं  ओर  प्रतिदिन  चार  यात्री  गाड़ियां  चलती  हैं  ।  कभी  कभी

 भीड़ के  अधिक  हो  जाने  के  कारण  यात्रियों  को  रेलगाड़ी  की  छतों  पर  बैठ  कर  यात्रा  करनी  पड़ती  है
 ।

 आवश्यक  इंजन  wie  डिब्बों  शादी  के  मिलने  पर  दोनों  कौर  एक  अ्रतिरिक्त  गाड़ी  चलाने  का  विचार

 अ्रनाज  के  गोदाम

 1*३८३.  श्री  गुन्टुर
 :

 क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच  है  कि  मद्रास  राज्य  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  अनाज
 के

 गोदाम
 हाल  में  बन्द

 कर  दिये  गये

 यदि  तो  ऐसे  कितने  गोदाम  बन्द  किये  गये  हैं  कौर  किन-किन  स्थानों
 a

 इस
 के  फलस्वरूप  कितने  लोग  बेकार

 हो  गये
 हैं  !



 १  १९५६  fafea  उत्तर  2 ws

 tara  और  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  :  झर  स्टॉक  के
 बेच  दिये

 जाने  पर  कुछ

 गोदाम  बन्द  कर  दिये  गये  हैं  ।  विस्तृत  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण
 लोक

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ५३]

 (7)  Yo?  |

 नौवहन

 1*३८५.  श्री  हेम  राज  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Peuy  के  भ्रन्ततक  भारत  के  व्यापारिक  जहाजों  की  वृद्धि  करके  कुल  कितनी  टन  भार

 बढ़ाया  गया

 क्या  पहली  पंचवर्षीय  योजना  के  अ्रन्तगंत  निर्धारित  लक्ष्य  में  कोई  कमी  होनें  की

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है
 ?

 fag  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  श्रीमान है  कि  उस  कुल  टन  भार  के

 बारे  में  जानकारी  अपेक्षित  जो  कि  पहली  पंचवर्षीय  अवधि  में  Peay  के  प्त  तक  बढ़ाया  गया  है
 ।

 यदि  ऐसा  तो  €१,०००  के  कुल  पंजीबद्ध  टन  भार  के  भ्र प्रचलन  को  निकाल कर  यह  लगभग  €०,०००

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  के  तरन्त  तक  प्रस्तावित  लक्ष्य  ६०,०००  कुल  पंजी  बद्ध  टन-भार

 है  ।  वर्तमान  टन-भार  लगभग  ४,८०,००० ८  कुल  पंजीबद्ध  टन-भार है  शर  लगभग  %,20,000  कल

 पंजीवद्ध  टन  भार  के  जहाज  भारतीय  are  विदेशी  पोतांगजों में  बनाये जा  रहें  हैं  ।  योजना  में

 निर्धारित  लक्ष्य  शीघ्र  प्राप्त  हो  जायेगा  ।

 €,००,०००  कुल  पंजीबद्ध  टन  भार  |

 अखिल  भारतीय  चिकित्सा  सम्मेलन

 ब्रश  303.  श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगी  fe:  क्या

 सरकार  ने  उन  संकल्पों  पर  विचार  किया  जोकि २५  2eyy Al को  जयपुर में  हुए

 भारतीय  चिकित्सा  सम्मेलन  द्वारा  पारित  किये  गये  थे  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  ग्रीन  कौर )
 :

 सरकार  ने  जयपुर  में  हुए  अखिल  भारतीय  चिकित्सा

 सम्मेलन  द्वारा  पारित  संकल्पों  पर  यथायोग्य  विचार  किया  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय चावल  आयोग

 ३६४.
 पंडित  डी०  एन०  तिवारी

 श्री  विभूति
 मिश्र  :

 व्या  खाद्य और  कृषि  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  गत  दिसम्बर  में  पेनांग
 में  श्रन्तर्राष्ट्रीय चावल  आयोग  के  सम्बन्ध  में  हुई

 चर्चा  में  भारतीय  प्रतिनिधियों ने  भाग  लिया  शौर

 सम्मेलन  में  किन-किन  मुख्य  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  थी  ?

 खाद्य श्र  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  :
 भारत  सरकार  का  प्रतिनिधित्व करने

 वालें  दो  पदाधिकारियों ने  पेनोग  में  हुई  चावल की  उपज  सम्बन्धी  कार्यकारिणी दल  की  छठी

 बैठक  way  चावल  की  उर्वरकों  सम्बन्धी  कार्यकारिणी दल  की  पांचवी  बैठक में  भाग

 लिया था  |

 इन  बैठकों  की  कार्यसूचियों  की  एक-एक  प्रति  लोक  सभा  पटल  पर  रखी  जाती है
 ।

 परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  uv] —_—

 Trt  प्रंग्रेजी  में
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 पदात्रों की गणना ् गणना

 1*३९४.  श्री  विश्वनाथ  राय  :  व्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह

 सच  है  कि  इस  वर्ष  भारत  में  पशतूनों  की  गणना की  जायेगी  ?

 खाद्य  और  कृषि  मंत्री  vo  पी०  :  हां  ।  आठवीं  afar  भारतीय  पंचवर्षीय पद

 गणना  इस  वर्ष  में  की  जायेगी  १४५  १९४५६  freer  तिथि  होगी  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारी

 1३६६.  श्री  नम्बियार  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डाक  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  ने  उन  को  दी  जाने  वाली  सर्दियों

 के  बनाने  श्र  संभरण  के  प्रदान  की  जांच  किये  जाने  की  मांग  की  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  पर  बिचार किया  है  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 :  )  नहीं  |  तथापि  १५  gee Hl STH को  डाक

 कौर  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  के  राष्ट्रीय  संघ  से  एक  साथ  ही  एक  पत्र  प्राप्त  हुमा  हैं  जिस  में

 छातों  शादी  के  संभरण  सम्बन्धी  नियमों  में  कुछ  ढील  fea  जाने  की  प्रार्थना  की  गई  है  र  उनके  संभरण
 के  सम्बन्ध  में  जांच  किये  जाने  की  मांग  की  गई  है  ।  उनमें  उठाये  गये  geal  में  से  अधिकांश  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  कौर  कुछ  एक  पर  पहले  कई  बार  विचार  किया  जा  चुका  है  ।

 मामला  विचाराधीन  हैं  ।

 उत्पादन  समितियां

 1*३९६७.  ato  रघुवीर  सिंह  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बता नेकी  कृपा  करेंगे कि
 :

 बनाई ग
 कया  यह  सच  है

 कि
 औद्योगिक  कारखानों  की  कार्यक्षमता  बढ़ाने

 के  लिए  उत्पादन  समितियां

 यदि  तो  इन  समितियों  के  कृत्य  क्या

 इन  समितियों  की  स्थापना में  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 Tara  उपमंत्री  arf  अली )  ate  दिसम्बर  १९४७  में  केन्द्रीय झर  राज्य

 नियोजकों  शौर  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  एक  न्रिदलीय  सम्मेलन  द्वारा  gers

 में  पारित  औद्योगिक समझौता  संकलप  के  अनुसरण  भारत  सरकार ने  राज्य
 सरकारों

 को
 राज्यों

 के  aa में  कराने  वाले  प्रौद्योगिक  स्थापनाओं  के  लिये  उत्पादन  समितियां  स्थापित  किये  जाने  की

 वांछनीयता के  सम्बन्ध  में  लिखा  है  ।  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  स्थित  औद्योगिक  स्थापनाओं  को  भी  ऐसी  समितियां

 स्थापित  करने  के  लिए  कहा  गया  था  ।

 कारखाना  उत्पादन  समिति  के  आदर्श  विधान  की  एक  जो  केन्द्रीय  सरकार  ने  बनाया  है

 जिसे  औद्योगिक  संस्था पनाओं द्वारा  भ्र पना ने  की  सुझाव  दिया  गया  लोक  सभा  पटल  पर
 रखी

 जाती

 है  ।  परिशिष्ट  २,  weary  संख्या  44]  श्रादंदा  विधान  की  केडिका  में  २  कौर  ३  ऐसी  समितियों

 के  उद्देश्य  श्र  कृत्यों  के  बारे  में  हैं  ।

 केन्द्रीय  क्षेत्र  की  संस्था पनाओं में  ८२  उत्पादन  समितियां काम  कर  रही  हैं  ।

 कोयलें  की  चोरी

 *
 ३६८.  पंडित  डॉ०  एन०  तिवारी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पहलेजा घाट  स्टेशन  में
 2b5  से  कोयले  का  उपभोग

 बढ़  रहा

 में
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 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  मिली है  कि  प्रति  वर्ष  (१६४८  से  )
 लगभग  १०

 से  १२  हज़ार  मन  कोयला  उस  स्थान  से  चोरी  कर  लिया  जाता  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन मंत्री  के  सभासचिव  शाहनवाज़  :  हां  ।

 नही ं।

 स्थानीय  पोस्ट  ्

 श्री  गिडवानी :

 1३९९.
 ait

 की
 हआ

 जोशी  :

 श्री  बेलायुधन
 :

 Laat  बौछार
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  स्थानीय  पोस्ट  कार्डों  को  बन्द

 कर  दिया  जायेगा
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  नही ं।

 प्रशिक्षण  केन्द्र

 1१८७.  ठाकुर  युगल  किशोर  क्या  खाद्य  ate  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  बिहार

 राज्य  में  विस्तार  प्रशिक्षण  केन्द्रों  पौर  कृषि  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  संख्या  कया  है  झ्र  वे  कहां-कहां  पर  हैं
 ?

 खाद्य  att  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  जे  :  बिहार  राज्य  में  तीन  विस्तार  प्रशिक्षण  केन्द्र

 मुजफ्फरपुर  रांची  में  हैं  प्रौढ़  सात  बुनियादी  कृषि  सकल  कार्यकर  हैं  जिन्हें  केन्द्र  से  वित्तीय  सहायता

 मिलती  है  ।  ये  स्कूल  पटना  प्रौर  मुजफ्फरपुर  में  हैं  ।  नमा  है  कि

 प्रशिक्षण  केन्द्रोंਂ  से  माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय  बुनियादी कृषि  स्कूलों  से  है  ।

 सीखना खद  म  डाकघर

 1१८८.  श्री  कामत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  संग खेडा  खुर्द  होशंगाबाद  में  एक  डाक  घर  खोला

 गया  ।

 यदि  तो  इसका  स्तर  क्या

 कया  यह  सच  है  कि  इस  डाक  घर  जो  खास  पास  के  बहुत  से  ग्रामों  के  लिये  काम  करता

 है  कोई  डाकिया  नहीं  रखा  गया

 यदि  तो  इस  के

 क्या  सरकार  एक  डाकिया  थि  करने  के  मामले  पर  पुनर्विचार  करने  का  विचार

 करती हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  बहादुर  :  )  जानकारी  इकट्ठी की  जा  रही  है

 अर  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 राष्टीय  राजपथ

 ।  १८९.  श्री  करों  साहजी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  राजस्थान  में  राष्ट्रीय  राजपथों  की  कुल  लम्बाई  मीलों  में  कितनी

 भ्र गली  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रनमानतया  fad  drat  लम्बी  सड़कें  बनाने  का  विचार

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  कार्य  पर  लगभग  कितना  व्यय  किया  गया  था
 ्र

 दूसरी

 पंचवर्षीय  योजना  में  कितना  व्यय  करने
 का

 ि  था  हग  द

 भ्रंग्रेजी  में



 रे
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 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  ४०२  मील  |

 राजस्थान मे  राष्ट्रीय  संख्या  ८
 में  कोई  टूटी  हुई  कड़ी  नहीं  जिसकी  दूसरी  पंचवर्षीय

 योजना  में  नये  सिरे  से  बनाने  की  आवश्यकता  हो
 ।

 एकमात्र  टूटी  हुई  कड़ी  जो  बिछी  बाड़ी क  रास्ते

 से  खेड़बाड़ा  रतनपुर  के  बीच  लो  जो  लगभग  २२  मील  लम्बी  चालू  योजना  की  अवधि  में

 बनाये  जाने  की  झ्र तुम ति  भारत  सरकार  ने
 दे

 दी  है  रोक  काम  जारी  हैं  ।

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  वधि  में  इन  राष्ट्रीय  राजपथों  के  विकास  कौर  सुधार

 पर  लगभग  ov.\9€  लाख  रुपया  खर्च  है  ।

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अलग  we  प्रांतों  को  देने  वाला  विस्तृत  ब्योरे  कों  ait  अन्तिम

 रूप  दिया  जाना  है  ।

 न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम

 Feo  सरदार  हुक्म  fag:  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  उद्योगों  में  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारो ंने  Vz  के  अधिनियम  के  अन्तर्गत  न्यूनतम

 मजूरी
 निर्धारित  कर  दी  शौर

 विभिन्न  उद्योगों  में  न्यूनतम  मजूरी  के  प्रमापीकरण  के  लिये  किन  प्रमुख  औद्योगिक  केन्द्रों

 में  मजूरी  ate  स्थापित  किये  गये  हैं  ?

 श्रम  उपमंत्री
 airfare  झली ) : (क ) :  )

 एक  विवरण  संलग्न  है  |  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध

 संख्या  ५६]

 न्यूनतम  मजूरी  © MG  के  भ्रन्तर्गत  स्थापित  किये  गये  मजूरी  बोर्डों  तथा

 तियों  के  ग्र ति रिक्त  मंजूरी  बोर्डों  wear  समितियों  का  गठन  इस  प्रकार  किया  गया  है  —

 सीमेंट  उद्योग  के  भारत  सरकार  ने  एक  केन्द्रीय  मजूरी  sts  की  स्थापना

 को  है  |  उत्तर  मध्य

 मध्यभारत  शर  मद्रास  की  राज्य  सरकारो ंने  भी  इस  उद्योग  के  लिये  राज्य  मजूरी

 ats  स्थापित  किये  हैं  ।

 बंबई  सरकार  ने  सूत  कौर  रेशमी  कपड़ा  उद्योग  में  मजूरी  के  प्रमापीकरण  safe  से  सम्बंधित  मामलों

 में  कार्यवाही  करने  के  लिये  बंबई  प्रौद्योगिक  सम्बंध  अधिनियम  के  अन्तरगत  मजूरी  बोर्ड  स्थापित  किये  हैं  ।

 बिहार  सरकार  नें  चीनी  उद्योग  में  मजूरियों  के  प्रमापीकरण  के  लिये  एक  समिति  की  स्थापना

 की  है  ।

 हैदराबाद  सरकार  ने  इन  तेरह  उद्योगों  में  मूल-मजूरी  और  महंगाई  भत्ता  या  समेकिल  मजूरी  इरादी

 के  निर्धारण  की  सिफारिश  करने  के  लिये  मजूरी  बोर्ड  स्थापित  किये  हैं  :--

 (१)  विद्युत

 (२)  जल  निस्सारण  कौर  जल  व्यवस्था

 (३)  वस्त्र  उद्योग

 (¥)  मुद्रणालय

 (५)  सामान्य  इंजीनियरिंग  wie  धातु  कारखाने

 (६)  सीमेंट  ate  सीमेंट के  पदार्थ

 (७)  शीशे  कौर  मिट्टी  का  सामान

 (  Ss  )  रासायनिय  वस्तुयें  तथा  रासायनिक  पदार्थ

 (&)  कागज़
 ————

 मूल  भेजी
 में
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 (१०)  चीनी

 (22)  सिगरेट

 (१२)  सिल्क  रेयान

 (१३)  मक्खियां ate  वित  मद्यसार  सूती  वस्त्र  उद्योग  शौर  धातु  उद्योगों  में  मजरियों
 के

 प्रमापीकरण  शादी के  लिये  राजस्थान  सरकार ने  एक  समिति  स्थापित  की  है  ।

 अस्पतालों  में  क्षय  रोगियों  के  लिये  स्थान

 डा०  रामा  राव  :
 1१९१,

 {  श्री  मोहन राव

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 १  १९४५६  को  विभिन्न  प्रारोग्यशालाओं  में  क्षय  रोग  से  पीड़ित  रेलवे  कर्मचा  रियों

 के  लिये  कितने  स्थान रखे  गये

 इनमें  से  कितने  स्थान  रेलवे  की  संस्थापकों  में  हैं  प्रौढ़  कितने  अन्य  आआरोग्यशालाग्रों  में  हैं
 श्र  वे  कहां  स्थित

 १  १९५७  को  कितने  स्थान  उपलब्ध  होने  का  अनुमान

 भारत  सरकार  के  क्षय  सलाहकार  के  भ्रनुमान  के  प्रसारण  रेलवे  कर्मचारियों प्रौढ़  उनके

 परिवारों  के  लिये  भ्रपेक्षित  न्यूनतम  स्थानों  की  संख्या  क्या  हैं  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  २७१

 देखिये  परिशिष्ट  2,  Waa भ्रावश्यक  जानकारी  देनेवाला  एक  विवरण  संलग्न है  ।  |

 संख्या  ५७]  ।

 लगभग  ३६०

 क्षय  सलाहकार  से  रेलवे  मंत्रालय  को  कोई  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं
 ।.

 हिल  cat

 &R  श्री  भक्त
 दर्शन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  १६  १९५५  को  पूछे  गये

 भ्र तारांकित
 wer

 संख्या  ५७५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 “

 क्या  कुछ  रेलवे  स्टेशनों को  हिल  स्टेशन  घोषित  करने  के  प्रश्न  पर  तबसे

 कोई  afaq  निश्चय कर  लिया  गया  शौर

 यदि  तो  क्या  निर्णय  की  एक  प्रति  सभा  के  टेबल  पर  रखी  जायेगी
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन  नहीं  ।

 सवाल नहीं  उठता  ।

 ७९,  चल
 रेलवे के  ठेके

 1१४९३.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ah  हाल  ही  में  रेलवे  स्टेशनों  पर  हजामत  बाल  काटने

 जूतों पर  पालिश  करने  की  दुकानें  खोलने  के  लिये  ठेके  दिये  गये

 यदि  तो  जिन  स्टेशनों  पर  यह  व्यवस्था  आरंभ  की  गई  है  उनकी  संख्या  कितनी  कौर

 उक्त  ठेकों  से  कितनी  राय  हुई  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में



 RE  लिखित  उत्तर  १  मान  FEUER

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  नहीं  ।

 cet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 रेलवे पर  दावे

 1१९४. श्री  डी०  सी०  wat  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  १९४३-५४  PEYW-YY  में  उत्तर  रेलवे  पर  पंजीबद्ध  दावों की  संख्या  कया

 उक्त  वर्षों  में  दावेदारों  ने  कुल  कितनी  धनराशि  के  लिये  दावे  किये  हैं
 ?

 नन रल बं  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  मामले

 १९  ४४-५५--१४१,६१४  मामले

 १९  ४५  ३-५४--*१,२०,१९,१९६  रुपये

 ay  रुपये

 *बहुत  से  दावों
 के

 सम्बन्ध  जिनका  जो  प्रत्यायन  किया  गया  दावेदारों  ने  धनराशियों

 का  उलेख  नहीं  किया  है  ।  ऐसे  मामलों  से  सम्बन्धित  दावों  के  मूल्य  का  अनुमान

 नहीं  लगाया  जा  सकता  प्रौर  इस  कारण  उन्हें  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रशिक्षण  केंद्र

 1१९४.  श्री  पी०  पी०  बोस  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 काम  दिलाऊ  दफ्तरों  द्वारा  देशभर  में  खोले  गये  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की

 ,
 उक्त  प्रशिक्षण  केन्द्रों

 से
 जिन  व्यक्तियों  ने  अपना  प्रशिक्षण  पूर्ण  कर  लिया  हैं  उनकी  और

 जो  इस  समय  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हैं  उन  की  संख्या  कितनी  प्रौढ़

 प्रशिक्षित  व्यक्तियों  में  से  कितने  प्रतिशत  ने  पहले  ही  रोज़गार  प्राप्त  कर  लिया  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  श्राबिद  श्रली  )  :  )  ३१  १९५४५  को  श्रम  मंत्रालय  के  पु नस् संस्थापन

 कौर  नौकरी  महानिदेशालय के  अन्तर्गत  ६०  प्रशिक्षण  केन्द्र  कार्य  कर  रहे  थे  ।

 दिसम्बर  2&Xy  तक  ५४,७२०  व्यक्तियों  ने  सफलता  ह पुवर्क  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  कौर

 ३१  PEXY  को  १२,७२७  व्यक्ति  प्रशिक्षण  पा  रहे  थे  ।

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 रेलवे  कर्मचारी

 1१६६.  श्री  डी०  सी
 ०

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चित्तरंजन  लोकोमोटिव

 वर्क्स  के  प्रशासनिक  कार्यालयों  में  पुनर्सेवायुक्त  सेवा  निवृत
 सरकारी  कर्मचारियों

 की  मौजूदा  संख्या

 क्या है  ?

 1  रेलवे तथा  परिवहन  उपमंत्री  :
 दो  |

 टेलीफोन

 1१६७.  श्री  कृष्णाचाय  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEUY  के  aa  तक  अधिष्ठापित  टेलीफोनों  जिनमें  बिना  एक्सचेंज  वाले

 टेलीफोन  भी  शामिल  संख्या  क्या  तथा

 उक्त  say  में  खोले  गये  जनता
 टेलीफोन  कार्यालयों  को  संख्या

 कितनी  है  ?

 lat  at  में



 लिखित  उत्तर  ३४५० १  १९५६

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  बहादुर )

 जनवरी  -  दिसम्बर  ३१  geyy

 Peay  में  अधिष्ठापित  को  कुल  संख्या

 टेलीफोन  ३१,०००  २६१४५,०००

 जनता  टेलीफोन  कार्यालय

 aC)  8 8kR (१)  लम्बी  दूरी  वालें

 (२)  स्थानीय  ३१७  BRER

 देहाती  डाकघर

 Tees.  श्री  Fo  सी ०  सोनिया  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 _  जबलपुर  डिवीजन  के  केन्द्रीय  सर्किल  में  PEYv-- dy  में  कितने  देहाती  डाकघर  खोले

 गय

 इस  सर्किल  के  ऐसे  कितने  डाकघरों  में  तार
 की

 सुविधायें  हैं  कितने  डाकघरों  में  तार
 की

 सुविधायें  पिछले  तीन  वर्षों  में  की  गई

 इस  सर्किल  में  कितने  डाकघरों  में  तार  की  सुविधायें  अ्रगली  पंचवर्षोय  योजना  में  उपलब्ध

 करने  का  विचार म  रं

 (7) ?

 पांच  हज़ार  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  लगभग  कितने  नगर  इस  योजना  शामिल  किये

 लेंगे

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  ran

 3%;*

 ७,  यदि  जांच-पड़ताल  करने  पर  ये  क्रियात्मक  fag  हो  सकें  ।

 3.

 सूचना  का  सम्बन्ध  सेन्ट्रल  परिमण्डल  के  श्रन्तगंत  जबलपुर  डाक  मण्डल  से  जिसमें  कि

 जबलपुर  तथा  सागर  जिले  सम्मिलित  हैं  1)

 विमान  यात्रियों के  लिये  प्रदान

 1१६९.  श्रीमती  इला  पालचौधरी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  कार्पोरेशन  विभाग  द्वारा  यात्रा  करनेवाले  यात्रियों  को  भारत

 के  समाचारों  प्रौढ़  अन्य  दिलचस्प  बातों  के  बारे  में  श्रमिक  पुस्तिकाएं  कौर  प्रकाशन  देता

 यदि  तो  उसके  विवरण  क्या  हैँ
 ?

 संचार  में  मंत्री  राज  बहादुर )  :  )  हां  ।  परिवहन  मंत्रालय  द्वारा  प्रकाशित

 कुछ  आकर्षक
 फ़ोल्डर

 इंडियन  एयरलाइन्स  कार्पोरेशन  के  विमानों  में  रखे  गये  हैं
 ।

 कार्पोरेशन  द्वार

 कोई  पुस्तिकाएं भ्रमणा  फ़ोल्डर  तैयार  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 इन  बोल्डरों  में  से  कुछ  के  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  देनेवाला  एक  विवरण
 लोक-सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ५८]

 qa

 श्री  अस्थाना  :

 1२००  ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह  :

 बाबू  रामनारायण  सिह  :

 क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यवार  प्रति  व्यक्ति  दूध  की  खपत  कितनी  कौर

 मूल  aa  में



 BAe  ReXg

 द्वितीय  पंच-वर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  पर्याप्त  मात्रामें  दूध  के  संभरण  की  व्यवस्था  करने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  की  प्रस्थापना  है
 ?

 भर  कृषि  मंत्री  vo  पी०  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट
 २.  श्रतुबन्ध  संख्या  ¥&]

 इन  बातों  की  स्थापना  की  प्रस्थापना

 (१)  नगरीय  जनसंख्या  को  दूध  के  संभरण  के  लिये  ३६  सहकारी दुग्ध

 (२)  क्रीम  निकालने के  १२  सहकारी  ग्रामीण

 (३)  ७  दुग्ध  चूर्ण

 (४)  मद्रास  शर  दिल्‍ली  में  बड़े  दुग्धीय  ।

 मौजूदा  दुग्धालयों  को  यंत्रों  कौर  उपकरण  के  रूप  में  सुविधायें  देकर  उनके  विस्तार  का  उपबन्ध

 भी  किया गया  हैं  ।

 खाद्यान्नों का  प्रति  व्यक्ति  उपभोग

 ठाकर  युगल  किशोर  सिंह  :

 toed  श्री  अस्थाना :

 बाबू  रामनारायण  सिंह  :

 क्या  खाद्य  wie  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  प्रति  व्यक्ति  खाद्यान्नों  के

 उपभोग  को  ज्ञात  करने  के  लिये  कभी  कोई  राज्यवार  सर्वेक्षण  किया है  ?

 खाद्य  गौर  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  हां  ।  दिसम्बर  SEX  में  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण
 द्वारा  प्रकाशित  प्रकाशन  संख्या  १  जिसका  शीर्षक  है  दौर  के  सम्बन्ध  में  सामान्य

 भ्रक्तूबर  2 Yo-ATa  १९५१ਂ  क्षेत्रीय  प्राक्कलन  कौर  प्राय  बातों  के  साथ  साथ  खाद्यान्नों  की  खपत

 भी  दी
 गयी  है  ।

 टेलीफोन  zeta

 1२०२.  श्री  गाडिलिंगन  गौड़  :  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  EUS  के  मध्य  में  बंबई  के  टेलीफोन  अधिकारियों  ने  टेलीफ़ोन  के  राशनिंग

 कीं  प्रणाली  अपनाई

 क्या  उक्त  अवधि  में  टेलीफ़ोन  अधिकारियों  ने  कुछ  टेलीफ़ोन  नम्बरों  को  काट  दिया

 alt

 उक्त  प्रणाली  के  अपनाये  जाने  के  कारण  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  राज  बहादुर )  :  )  हां  ।  १८  से  लेकर  २१  ५६

 तक  श्रनावइ्यक  टेलीफोन  श्रभिदाताओओं  के  टेलीफोन  काट  दिये  गये  थे  ।

 हां  |

 झ्र साधारण  कर्मचारियों  की  कमी  ate  विद्युत  शक्ति  का
 न

 होना
 |

 पंजाब  में  देहाती  डाकघर

 *203,  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  RENE  में  पंजाब  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितने  डाकघर  खोले  जाने  की  प्रस्थापना
 और

 लि उक्त  डाकघर  खोले
 जानी  दन  मित्रों

 ं
 के  नाम

 ?
 ee

 मूल  wast में



 १  १६५६  लिखित  उत्तर  ३५२

 मंत्रालय  में  मंत्रीं  राज
 ate  जानकारी  एकत्रित  की

 रही  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 महिलायें के  लिये  प्रशिक्षण  केन्द्र

 1२०४.  चौ०  रघुबीर  सिह
 :

 कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सही  है
 कि

 श्रम  मंत्रालय  द्वारा  केवल  स्त्रियों  के  लिये  कुछ  प्रशिक्षण  केन्द्रों

 की  स्थापना  हे

 यदि  तो  इन  केन्द्रों  के  नाम  क्या

 इन  केन्द्रों  में  महिला  प्रशिक्षार्थियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 इन  केन्द्रों  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  हां  ।

 से  भ्रपेक्षित  जानकारी  इस  विवरण  में  दी  जाती  है  :

 संस्था का  साम  १३-१२-१९५५  की  PEYT—UY  A  व्यय

 १.  महिलायें की  औद्योगिक  प्रशिक्षण

 नई  दिल्‍ली  ।  १६२  रुपये  €  ६,४००

 २.  महिला झ्र ों की  औद्योगिक  प्रशिक्षण

 देहरादून  VRE  रुपये  ६७,५८०  ०

 ३.  औद्योगिक  प्रशिक्षण

 wie  महिला मद्रास  oR  रुपये  ३६,६००

 पंजाब  में  डाक  तथा  तार  घर

 1२०४५.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 पंजाब  राज्य  के  फ़ी  राजपुर  कौर  हिसार  जिलों  में  १६५४  Raut  में  किन  स्थानों पर

 तार-घर  कौर  टेलीफोन  कार्यालय  खोले  गये

 इन  ज़िलों  का  सन्‌  १९६५६  के  लिये  क्या  कार्यक्षम  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 :  मांगी गई  सूचना  देनेवाले दो  विवरण

 लोक-सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हैं  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ६०]

 (१)  इन  कार्यालयों  की  स्थापना  का  कार्य  प्रारम्भ  किया  जा  रहा  है  भ्रौर  यदि  संभव  हुमा

 तो  इनको  स्थापित  किया  जायेगा  :

 तार-घर  (१)  रनिया

 जनता  टेलीफोन  (१)  पाटो  हीरासिह

 (२)
 खेड़ा

 है
 /

 (३)  उकलीना

 (२)  डाक-घरों  के  संबंध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भ्र ौर  जल्दी  ही  लोक-सभा
 पटल पर  रख  दी  जायेगी  ।

 रेल  डिब्बों में  पंखे

 1२०६.
 सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय

 विभिन्न  रेलवे  में  तीसरे  दर्जे  के  कुल  कितने  तथा  कितने  प्रतिशत  डिब्बों  में  पंखे  लगा  दिये  गये  हैं  ?

 +



 ३५३  १  PEXE

 तथा  दिक  दे  दि
 हाए  रव  हन  उपमंत्री  :  यह  जानकारी  देने  बाला  एक  विवरण

 संलग्न है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ६१]

 डाक-घर

 1२०७. श्री  लक्ष्मीना  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 =

 राडार  राज्य  में  PEXYVHKY  कौर  PEXY—UG  कुल  कितने  ग्रामीण  डाक-घर  खोले

 कौर

 ५४  क्या  tT  राज्य  के  अनन्तपुर  जिले  के  मुलकानूर  गरिमा sg  we  मुद्दिियनिपलली

 में  शाखा  डाक-घर  खोले  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री
 :

 ag  खोले  गये  डाकघरों  की  संख्या

 १९५४-५५  20G

 QEYY—-¥E  TH  खोले  गये  र१३

 ३१-३-५६
 तक

 खोले  जाने  वाले  २५८

 प्रस्थापनाश्रों की  जांच  की  जा  रही  हं  यदि  उचित  प्रतीत  द्ञझ  तो  इन  डाक  घरों  की

 स्थापना कर  दी  जायेगी  |

 dat  में



 दैनिक  संडे  पिता

 [  १  geue  |

 विषय  पृष्ठ <

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  RYO SR

 तारांकित

 प्रदान  सख्या

 Ryo  सरकारी  फार्म  २०-२९

 ३७ १  चीनी  मिलें  उसपर

 अप का रोम  रवि  sist  समिति  रे२  ३-२४ २७२

 Roe  रेल  गाड़ियां  RRA

 ROX  ३२४५-२६ पंजाब  कौर  पेप्सू  में  बाढ़  सहायता

 RUE  सहकारी  पदाधिकारियों का  प्रशिक्षण  IVs

 R99  स्वास्थ्य

 काम  दिलाऊ  दफ्तर 305.0

 qae  पत्तन  विकास  PRE Fo

 RSX  चीनी  RRR है

 qa  बिहार को  ऋण  ३३९१-३२

 ३८६  केन्द्रीय  नारियल  समिति  ै  रे  RRR दे

 Loa)  रेडियो  फोटो  कौर  दूरसंचार सेवाएं  देदे  देरे
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 राज्य-सभा  से  सन्देश  LES

 विनियोग  विधेयक  AEE

 जीवन  बीमा

 विचार करने  का  प्रस्ताव  AEL—-F श्र

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  ‘afaf—

 पैंतालीसवाँ  प्रतिवेदन  ...  ए

 सामुदायिक
 परियोजनाओं  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  योजनाओं

 की  जांच  के  लिये  समिति  की  नियुक्ति के  बारे  में  संकल्प  PRAY

 मद्य  निषेध  के  लिये  safes  तिथि  निश्चित  करने  के  बारे  में  संकल्प  दरे

 दैनिक  संक्षेपिका  ६३६

 संख्या  3  द

 स्थगन  प्रस्ताव  ६  29-35

 सभा-पटल पर  रखा  गया  पत्र  GRE

 (4)



 RRE वित्त  विधेयक  में  छपाई  की  गलतियों  के  बारे  में  वक्तव्य

 जीवन  बीमा

 विचार करने  का  प्रस्ताव  GRE-RS

 खण्ड २  से  १६  कौर  १  ६६

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  GVV—VS

 दैनिक  संक्षेपिका  gVe

 SS
 M87LSD—190—21-3-58—GIPF
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 लोक  सभा  वाद-विवाद

 ह थ ee
 २  प्रश्नोत्तर  के  अ्रतिरिक्त  कार्यवाही )

 कन  बच्पन

 लोक-सभा

 १  १९४६

 st

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन हुए

 प्रदनोत्त  र

 भाग  १)

 १२-३०  स०  प०

 सभा-पटल  पर  रखा  गया

 लेख्य  प्रमाणक  नियम

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  मैं  गृह-कार्य  मंत्रालय  की  अधिसूचना  संख्या  एस
 ०

 ग्राम  को  ३२४,  दिनांक  १४  Reus  में  प्रकाशित  लेख्य-प्रमाणक  १९४५६ की  एक

 प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  [  पुस्तकालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एस--७१/४६  |

 प्राक्कलन  समिति

 इक्कीसवां  प्रतिवेदन

 बी०  जी०  मेहता  )  उपाध्यक्ष  में  रेलवे  मंत्रालय पर  ऐस्टीमेट्स

 )  समिति  की  इक्कीसवीं  रिपोर्ट  पेश  )  करता  हूं  ।

 सभा  का  काय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  को  यह  सूचना  देनी  है  कि  रेलवे  सामान्य  राय-व्यस्कों

 तथा  वित्त  विधेयक  पर  विचार  करने  के  लिये  अधिक  समय  देने  के  उद्देश्य  से  ४५  LENE

 रेलवे  प्राय-व्ययन  पर  सामान्य  चर्चा  की  जायेगी  )  से  लेकर  १८  LENE

 विधेयक  के  पारित  किये  जाने  की  निर्दिष्ट  तक  लोक-सभा की  बैठक  १०-३०  म०  पू०

 से  ५-३०  Ho  To  तक  करेगी  |

 ७५ 5 रेलवे और सामान्य शौर  सामान्य  राय  व्ययकों  तथा  वित्त  विधेयक  पर  सामान्य  चर्चा  शौर  भ्रनुदानों  की  मांगों

 के  लिये  निर्धारित  किये  गये  समय  की  घोषणा  लोक-सभा  समाचार
 में

 कर  दी  जायेगी

 |

 मूल  sist  में

 रे
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 भद  PEXS

 PELL-LE  के  लिये
 अनुपूरक  अनुदानों  की  माँगें

 *

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 जैसा  कि
 लोक-सभा  समाचार में  पहले  ही  घोषित  किया  जा  चुका

 १९५५-५६ के  aa  व्ययक  के  सम्बन्ध  में  भ्रनुपू  रक  भ्रनुदानों  की  मांगों  पर  विचार  करने

 शर  मतदान  के  लिये  तीन  घण्टे  का  समय  निर्धारित  किया  गया  है  कौर  उन  पर  कभी  चर्चा  की  जायेगी ।

 इसलिये  लगभग  ३-०५  बजे म०  पृ०  मांगें  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  की  जायेंगी  ।

 मैं  यह  चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  मुझे  केवल  यह  सुझाव  दें  कि  इन  में  से  किन  मांगों  को  वह

 अधिक  महत्वपूर्ण  समझते  हैं  ae  किन  मांगों  में  समय  लगेगा  1  *

 fait  कामत
 :

 की  घोषणा  के  पहले  भाग  से  क्या  मैं  यह  समझूं  कि  जब

 सभा  की  बैठक  सप्ताह  के  पांच  दिनों  १०-३०  म० पू०  से  ५-३०  म०  To  तक  होगी  तो  यह  निश्चित

 रूप  से  समझा  जाये  कि  शनिवार  को  बैठक  नहीं  होगी  ।

 महोदय  :
 मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  शनिवार  को  काम  का  दिन  नहीं  माना

 कि  शेष  पांच  दिनों  में  से  किसी  दिन  छुट्टी
 न

 पड़  ऐसी  स्थिति  में  शनिवार  को
 भी

 बैठक

 करनी  पड़ेगी
 |  १०-३०

 म०
 Jo

 से
 ५-३०

 Ho
 To

 की  बैठक  इसी  लिये  की  जा  रही  है  जिससे
 कि

 वार  को  बैठक  न  करनी  पड़े  और  माननीय  सदस्यों  wie  मंत्रियों  को  प्रत्य  आवश्यक कार्यों  की  देख-भाल

 करने  का  समय  प्राप्त  हो  सके  ।

 फंसी  टी०  ato  विट्ठल  राव  क्या  दोपहर को  भोजन  करने  का  श्रीपाद  दिया
 जायगा ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जितना  sare
 दिया  जाता  रहा  है  उतना ही

 तब
 भी

 दिया  जायेगा  ।

 aa  यदि  माननीय सदस्य  we  सुझाव  दे  सकें  कि  अ्रनुप्रक  अनुदानों की  किन  मांगों  को  वह

 maa  समझते  हैं  तो  प्रबन्ध  होगा  ।  क्या  उन्होंने  इस  पर  विचार  कर  लिया  है  ?

 श्रीमती  ty  चक्रवर्ती  )  अपने  कटौती  प्रस्ताव  भी  प्रस्तुत कर  दें  या

 केवल  उन मांगों  को  बता  दें  जिनको  हम  महत्वपूर्ण  समझते हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  केवल  महत्वपूर्ण  मांगों  को  ही  स्पष्ट  कर  दें  जिससे कि  मैं  उनको

 प्राथमिकता  दे  सक  कौर  समय  का  बंटवारा  कर  न  ।  जहां  तक  कटौती  प्रस्तावों  का  सम्बन्ध  केवल

 उनकी  क्रम  संख्या बता  मैँ  उनको  प्रस्तुत  किया  गया  मान  लूंगा  ।

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  मैं  मांग  संख्या  €१  को  महत्वपूर्ण  समझती हूं  ।  उस  पर
 चर्चा

 की

 आवश्यकता है  क्योंकि  हम  ११  करोड़  रुपयों  से  भी  alan  की  स्वीकृति  देने  जा  रहे  हैं  ।

 fat के०
 क्‌०  बसु  :

 मैं  मांग  संख्या ३७  का  सुझाव  दूंगा

 श्री  do  एस०  ए०  चेट्टियार  )  :  मैं  मांग  संख्या  कौर  उद्योग
 मंत्रालय

 ;

 मांग  संख्या  ३७  वित्त  मंत्रालय  के  wea  विविध  विभाग  तथा  व्यय  कौर  मांग  संख्या  ८६--नमक का

 सुझाव  दूंगा |

 fat  एन०  ato  चौधरी  (  घाटल  )  :
 मांग  संख्या  २  भी  है  ।

 श्री  कामत
 :
 मैं  मांग  संख्या  १  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सूचना  चाहता  हूं

 ।

 महोदय :  इसलिये इन  मांगों--मांग  मांग  मांग  संख्या  ३७,

 मांग  संख्या  ८६  कौर  मांग  संख्या
 चर्चा  की  जायेगी

 |

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत

 मूल  अंग्रेजी  में



 १  aN  PEYNENE  के  लिये
 HATER

 ५३७

 भ्रनुदानों की  मांगें

 श्री  ठी०  ato  fara  राव  मैं  मांग  संख्या
 ८०

 कौर  ८६  का  भी  सुझाव  दूंगा  ।

 श्री  कामत  कया  इसका  अर्थ  यह  होगा  कि  wer  मांगों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  तक  भी  प्राप्त

 नहीं  की  जा  सकेगी  ?

 महोदय
 :

 नहीं  प्रदान  पूछे  जा  सकते  हैं  पौर  उनका  स्पष्टीकरण  भी  किया  जा

 सकता है  ।

 अब  मैं  मांग  संख्या  १  श्र  मांग  संख्या  उद्योग  मंत्रालय  तथा  उद्योग

 को  HATHA  लेता  हूं  ।  उन  पर  कौन  से  कटौती  प्रस्ताव हैं  ?  माननीय  सदस्य  प्रत्येक  मांग  पर  कटौती

 के  प्रस्तावों  की  क्रम  संख्या  पियों  पर  लिख  कर  दे  दें  |  मांग  संख्या  १  कौर  २  के  लिये  कुल  कितना  समय

 निर्घारित  किया  जाय  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  :  मांग  १  कौर  २  पर  अलग-ग्रहण  विचार  किया

 जाना  चाहिये  क्योंकि  मांग  संख्या  २  उत्पादन  के  विषय  में  है  ।

 महोदय
 :

 अच्छी  बात  हम  प्रत्येक  के  लिये  १०-१५  मिनट  का  समय  रखेंगे
 ।  मांग

 संख्या  ३७  के  लिये  बकरा  घण्टे  का  समय  दिया  जायेगा  |  हम  मांग  संख्या  ८०  श्र  ८९  को  एक  साथ  लें

 सकते हैं  ।

 शो  टी ०  एस०  ए०  चेट्टियार  :  मांग  संख्या  ८६  भी  है  ।  उसमें  मुश्किल  से  १०  मिनट
 भी

 नहीं  लगेंग े।

 श्री  टी०  ato  विट्ठल  राव  :
 में  चाहता  हुं  कि  मांग  संख्या

 ८०  के  लिये  १४५  मिनट  शर  मांग
 संख्या  ce  के  लिये  लगभग  १०-१४  मिनट  दियें  जायें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भ्रमणी  बात  है  ।

 रेणु  चक्रवर्ती  :  यदि  सम्भव हो  at  मांग  €१  के  लिये ४४  मिनट  का  समय  दिया
 जाये ं।

 नन्दलाल  शर्मा  )  :
 मुझ  को  मांग  संख्या  ९१

 के  अन्तर्गत  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  १

 प्रस्तुत  करना है

 महोदय  :  मांग  संख्या €१  के  लिये मैं  ३०  मिनट  दूंगा ।

 थी  नन्दलाल  ३०  मिनट  पर्याप्त  नहीं  होंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 तब
 मैं

 aa  मांगों  के  लिये  समय  घटाने  का  प्रयत्न  करूंगा ।

 माँग  संख्या  १--वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय

 Peuy—ug wh fast ITH के  लिये  भ्रनुपूरक  ्  की  यह  मांग  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  प्रस्तुत  की  :

 माँग  संख्या  दोष  राशि

 १  वाणिज्य उद्योग  मंत्रालय  ३,३०,०००  रुपये

 निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत किये  गये  :

 मांग  संख्या  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  आधार  कटौती  राशि

 श्री  के०  के०  बसु  २४,०००  रुपये टाइपराइटरों  का
 बदलना

 श्री कण  ho  बसु  प्रदश  नियों  को  भेजे  गये  २४,०००  रुपये

 शिष्ट  मंडलों  पर  व्यय
 लए

 मूल  wt  में



 ARS  PENRUE  के  लिये  अ्रनपरक  2  PER

 झन  की  मांगें

 fat
 हि७

 Fo  बसु
 :  इस  मांग  के  अन्तगंत  में  यह  दो  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूं

 ।
 टाइप

 राइटरों को  बदलने  के  लिये  १७  हजार  रुपये  की  राशि  रखी  गयी  हैं  में  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  जिस  समय  श्रायव्ययक  बनाया  गया  था  उस  समय  मंत्रालय  नें  इस  प्रकार  की  किसी  मांग  पर  क्यों

 विचार नहीं  किया  था  ?  हम  जानते हैं  कि  टाइपराइटर  शीघ्र  नष्ट  होने  वाली  चीज  नहीं  हें  भ्र ौर

 अचानक ही  उनको  रद्दी  नहीं  किया  जा  सकता  हे  ।  में  यह  समझता  हूं  कि  व्यय  की  योजना  बनाते  समय

 सरकार  को  उन  मंदी  पर  उचित  निगरानी  रखनी  चाहियें  जिनको  त्रय  करना  झ्रावश्यक हो  जिस  समय

 हम  बड़ी-बड़ी  योजनाओं  का  श्रीगणेश  कर  रहे  हैं  उस  समय  धन  का  उचित  उपयोग  किया  जाना  चाहिये

 अन्यथा  शौर  अधिक  धन  प्राप्त  करना  कठिन  हो  जायगा  |  यह  कटौती  प्रस्ताव  बचत  के  उद्देश्य  से  प्रस्तुत

 किया  गया  है  ।  में  समझता  हूं  किं  यह  मांग  सम्बद्ध  व्यक्तियों  की  के  कारण  प्रस्तुत  की  गयी  हैं
 |

 झपने  संतोष  के  लिये  में  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  नयी  मंद  को  क्यों  सम्मिलित  किया

 गया  है  ।  जैसा  कि  मेंने  कि  टाइपराइटर  शीघ्र  नष्ट  होने  वाली  वस्त  नहीं  है  ।  जब  तक  कि  बड़े  पैमाने

 पर  टाइपराइटरों को  क्षति  पहुंचाने  वाली  कोई  राष्ट्रीय  दुर्घटना  न
 हो  जाये  तब  तक

 अचानक  इतन

 सार  टाइपराइटरों  कों  रही  नहीं  किया  जा  सकता  |

 न्  मेरा  दूसरा  कठौती  प्रस्ताव  पदाधिकारियों की  विदेशों  में  प्रति  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  है
 |

 इसको

 भी  बचत  करने  के  उद्देश्य  से  ही  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  हमारे  राष्ट्रीय  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिये  हम  को

 विदेशों  में  होने  वाले  मेलों  कौर  व्यापार  में  भाग  लेना  चाहिये  ।  परन्तु  साथ  ही  हम  को  यह  भी  ज्ञात  होना

 चाहियें कि  अपने  शिष्टमंडल  किस  प्रकार  भेजे  जाने  चाहिये  कौर  उस  पर  कितना  धन  व्यय  किया
 जा

 सकता  हैं  ।  यह  सच  हैं  कि  यह  व्यय  प्रचार  विज्ञापन  के  रूप  में  पूंजी  के  विनियोजन  का  एक  ढग
 हूं

 परन्तु  इसीलिये  यह  व्यय  इस  से  होने  वाले  लाभ  के  सम-मात्रिक  होना  चाहिये
 ।

 यह  कहा  गया  है  कि ~N

 पाकिस्तान  अन्तर्राष्ट्रीय  उद्योग  मेले  के  लिये  १३  प्राविधिक  कर्मचारी  भेजे  गये  थे  ।  मेरा  तात्पर्य  केवल

 यही  है  कि  मंत्रालय  जब  भी  कभी  ऐसे
 शिष्टमंडलों को  विदेशों  में  भेजे  तब  बड़ी  संख्या  में  कर्मचारियों

 को  भेजने  की  श्रावंश्यकता  उस  पर  होने  वालें  लाभ  पर  ea  तरह  विचार  कर  ले
 ।

 मुझे

 दै  कि  इस  मद  विद्वेष पर  मतदान  के  लिये  आग्रह  करन  स  पव  मंत्रालय  इस  बात का  भ्  उत्तर

 दगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कठौती  प्रस्ताव  १  २  प्रस्तुत  हुए
 ।

 निम्न  लिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  fear  गया

 सांग  सख्या  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  अ्राघार  कटौती  राशि

 छोटे  पैमाने  के  उत्पादों  १००  रुपय
 ह  श्री  नम्बियार  )

 के  लियें  विपणन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 निम्न  लिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया

 माग  सख्या
 कटौती  प्रस्तावक  कटौती  आधार  कटौती  राशि

 श  श्री  कामत  बाट  मापों  की  १००  रुपय

 मिक  प्रणाली को  लाग

 किया  जाना

 श्री  कामत  .:  यह  कटौती  प्रस्ताव  बाटों  शर
 मापों

 की
 दशमिक  श्र  पाली  के  लागू  किये  जानें  के

 विषय  पर  चर्चा  करने  के  उद्देश्य  से  प्रस्तुत  किया गया  है  ।

 मूल  wait  में



 १  १९५६  १९४५-६६  के
 लिये  भ्रनुपूरक  ५३

 की

 जहां  तक  मझे  मालम  है  लोक-सभा  में  न  तो  बालों  ate  मापों  की  दशमिक  प्रणाली  पर  कोई  चर्चा

 की  है  कौर  न  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  विधेयक  sear  विधान  ही  पारित  किया  है  ।  जिस  एक  मात्र  विधान

 पर  लोक-सभा  द्वारा  विचार  किया  गया  था  वह  टंकण  कौर  मुद्रा  के  सम्बन्ध  में  था  ।  में  नहीं  जानता कि

 लोक-सभा  की  सहमति  प्राप्त  किये  बिना  सरकार  किस  प्रकार  से  बाटों  मापों  की  इस  दशमिक  प्रणाली

 को  चालू  करने  कीं  बात  कर  रही  है  ।  टंकण  कौर  मुद्रा  क़ी  दशमिक  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  जो  अधिसूचना

 लोक-सभा  पटल  पर  रखी  गयी  थी  वह  भी  गायब  हो  गयी  हैं  ।  इसलियें  में  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  मुद्रा  से  सम्बन्धित  नियम  शादी  चर्चा  के  लिये  इस  सत्र  में  प्रस्तुत  किये  जायेंगे  ्र  दूसरे  यह  कि

 लोक-सभा  से  सहमति  प्राप्त  किये  बिना  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विधेयक  लाये  बिना  सरकार  ने  बाटों

 ग्रोवर  मापों  की  दशमिक  प्रणाली  को  चाल  करने  की  व्यवस्था  किस  प्रकार  की  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 गंदी  डी०  सी०  में  अधिकांश  मांगों  श्र  विशेष  रूप
 स

 मांग  संख्या  १  क

 सम्बन्ध  में  सामान्य  रूप  से  विचार  प्रगट  करना  चाहता  हुं  ।  पिछले  कुछ  दिनों  से  हम  सभी  यह  देख  रहें

 हैं  कि  भारत  सरकार  के  मंत्रालयों  मत  कर्मचारीवन्द  की  संख्या  बढ़ाते  जानें की  मनोवत्ति सी  करा

 गयी  है  ।  वह  शौर  भी  अधिक  कर्मचारियों  की  मांग  करते  चले  जा  रहे  हैं  ।  अन्य  देवों  के  सम्बन्ध  में  पढ़ने

 पर  मेंने  देखा  हैं  कि  युद्ध  काल  में  इंग्लैंड  ने  भी  बड़ी  संख्या  में  कर्मचारियों  की  भरती  की  परन्तु  उसके

 बाद  वहां  की  सरकार  निरन्तर  कर्मचारियों  की  संख्या  में  कमी  करने  का  ही  प्रयास  करती  चली  रही

 है
 ।  मेरी  धारणा  है  कि  हमारा  प्रशासन  अत्यघिक  खर्चीला  होता  चला  जा  रहा  है

 ।
 इस  बात  को  स्पष्ट

 करने  के  लिये  कोई  कारण  नहीं  बताये  जा  रहे  हैं  कि  भारत  सरकार  का  इतना  धन  क्यों  व्यय  किया  जा

 रहा  है
 ।  में  यह  जानना  चाहूंगा  कि  हमारी  प्रशासनिक  सेवायों  का  इतना  विस्तार  क्यों  किया  जा  रहा

 है  जब  कि  वह  जो  कि  उनको  करना  पड़ता  उतना  भ्रमित  नहीं  है  ।  यहां  लिखा गया  हे  कि  भारी
 ba

 है
 ।

 में  इन  शब्दों  ae  मांगਂ  के  स्पष्ट  र्थे  जानना  चाहता  हूं
 ।

 निर्यात  की  प्र स्थापनाओं
 के

 सम्बन्ध  में  प्रभी  विशेष  कुछ  तो  किया  नहीं  गया  परन्तु  हम  से  नये  पदाधिकारियों  की
 नियुक्ति

 के  लिये

 धन
 देने

 के  लिये  कहा  गया  है  ।  में  यह  निवेदन करना  चाहता  हूं  कि  जब  तंक  इन  नये
 विभागों

 की

 स्थापना  करने  के  सुनिश्चित  कारण  न  बताये  जायें  तब  तक  इस  दिशा  में  कुछ  भी  नहीं  किया  जाना  चाहिये
 ?

 म श्राग्रह  करूंगा  कि  इस  मामले  की  उचित  ढंग  से  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 अधिक  से  भ्रमित  शिष्टमंडल विदेशों  का  भेजे जा  रहे  हैं  ।  में  इनके  विरुद्ध  नहीं  हूं  परन्तु न  ज

 क्यों  ag  शिष्टमंडल  एक  प्रकार  से  स्वार्थਂ  बनते जा  रहे  हैं  ।

 इसलिये  में  यह  निवेदन  करूंगा  कि  विभागों  कौर  पदाधिकारियों  की  संख्या  को  बढ़ाते  जानें  की  भारत

 सरकार  की  प्रवृत्ति  की  समुचित  जांच  की  जाय  ।  कल  वित्त  मंत्री  ने  कहा  था  कि  इस  प्रश्न  की  जांच  करने

 क॑  लिये  एक  oat  की  नियुक्ति  कर  रहे  जब  तक  वह  आयोग  नियुक्त  नहीं  कर  दिया  जाता

 तब  तक  इन  नये  पदाधिकारियों  से  सम्बन्धित  st  सब  मांगों  को  उठा  रखा  जाये  ।

 शी  बेलायुधन  (  क्विलोन-मावेलिक्करा--रक्षित-भ्रनुसूचित  जातियां  ):  मूझे  लोक-सभा

 के  समक्ष  केवल  एक  ही  बात  रखनी  है  ।  जैसा  कि  श्री  शर्मा  ने  विभिन्न  नयें  विभागों में  अनेक  पदा

 शिकारियों  की  नियुक्ति  की  जाती  परन्तु  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  ने  जितनी
 भी

 नयीਂ  योजनायें
 की  परिकल्पना  की  उनमें  से  एक  में  भी  कभी  तक  अनुसूचित  जातियों  ai  भ्रनुसूचित

 जातियों  के  एकਂ
 भी

 व्यक्ति  को  भरती  नहीं  किया  गया  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  कर्मचारी  वर्ग  की  भरती  के

 लिये
 गृह-कार्य  मंत्रालय  ने

 जो
 नियम  बनाये  हैं  उनका  कड़ाई  से  पालन  किया  जाये

 ।

 अंग्रेजी में में



 YVo  PEXY-US  के  लिये  अनुकरण  १  १९४६

 at  पों  की
 _\

 उद्योग  मंत्री  :  में  श्री  शर्मा  द्वारा  प्रगट  किये  गये  सामान्य  विचारों  का  उत्तर

 बाद  में  क्योंकि  वह  अत्यन्त  ही  व्यापक  हैं  ।  इस  समय  में  उन  विशिष्ट  प्रश्नों को  लेता  हूं  जिनको

 मेरे  मित्र  श्री  बसु  ने  स्पष्ट  रूप  से  उठाया  है  ।  टाइपराइटरों  को  रही  करने  की  प्रणाली  बड़ी  जटिल

 क्योंकि
 जो

 कर्मचारी  उनको  इस्तेमाल  करता  है  उसको  किसी  यन्त्र  विशेष  को  रही  घोषित  करने  का

 कार  नहीं  होता  है  ।  उस  मशीन  को  उसे  उपयुक्त  पदाधिकारी  द्वारा ही  रद्दी  कराना पड़ता

 टाइपराइटरों के  सम्बन्ध  में  यह  पदाधिकारी  लेखन  सामग्री  का  नियन्त्रक  होता  है  ।  मांग  करने  वाले

 विभाग  प्राधिकार के  बीच  सतत  खींचतान  चला  करती  इसलिये इस  में  थोड़ा समय  लगता

 इस  विशेष  मामले  १६  टाइपराइटरों को  रही  घोषित  किया  गया  था  ate  क्योंकि  रही  घोषित

 करने  वाले  प्राधिकारी से  अ्रन्तिम  area  प्राप्त  करने  में  विलम्ब हो  गया  इसलिये  भराय  व्यय

 मांगों  के  समय  इस  मामले  को  लोक-सभा  के  सामने  नहीं  लाया  जा  सकता  था  ।  इस  प्रकार  के  विलम्ब

 का  पूर्वानुमान  नहीं  जा  सकता है  ae  हम  को  यह  भी  तो  स्मरण  रखना  हैं  कि  यह

 टाइपराइटर  बहुत  पहले  ही  बदल  दिये  जाने  चाहिये  थे  शर  उचित  प्राधिकारी  इन  रही  टाइपराइटरों से

 कुशलता को  अन्तिम  बूंद  तक  भी  निचोड़  लेता  चाहते  हैं  ।

 जहां तक  एक
 दर्जन  व्यक्तियों को  पाकिस्तान  में  हुई  प्रदर्शनी में  भेजें  जाने

 का  प्रइन

 पाकिस्तान  हमारा  पड़ोसी  राष्ट्र  हमें  प्राशि है  कि  अपने  विशेष  रूप  से  इंजीनियरिंग के

 सामान  के  हम  को  वहां  भ्रमणा  बाजार  मिल
 जायेगा  ।

 थोड़ा  बहुत
 प्रदर्शन  किये  जाने

 पर  भी

 पाकिस्तान  प्रदर्शनी  में  भारतीय  मंडप  भ्र ौर  विशेष  रूप  से  इंजीनियरिंग के  सामान  बड़ी  संख्या  में

 दर्शकों  का  ध्यान  भ्राकृष्ट किया  |  उनके  निर्माण  कौर  कार्य  सम्बन्धी  बातों  को  समझाने  के  लिये  विशेषज्ञों

 की  आवश्यकता थी  ।  इसलिये  इस  देश  के  निकट  शहरों  सम्भावित  बाजार  के  आ्राद्माप्रद  होने  के  कारण  ही

 इन  व्यक्तियों  को  भेजा  गया  था  स्पष्ट  है  कि  जो  व्यक्ति  डीज़ल  इंजन  को  समझा  सकता  है  वह  खराद

 की  मशीन  को  नहीं  समझा  सकता  हैं  ।  इसलिये  १२  व्यक्ति  भेजे  गये  थे  और  प्रदर्शनी  का  स्थान  क्यों  कि

 कराची  म  था  इसलिये व्यय  भी  अधिक नहीं हुमा नहीं  sa  था ।

 जहां  तक  प्रदर्शनियों  प्रो  मेलों  में  भाग  लेने  के  सामान्य  प्रश्न  का  सम्बन्ध  श्री  बसु  का  सुझाव

 अत्यन्त  ही  संगत  है  सरकार  भी  यह  व्यवस्था  करने  का  प्रयास  कर  रही  हैं  कि  इसकी  योजना  हमारी

 क्षमता  करे  अ्रतुरूप  ही  बनायी  जाये
 ।

 परन्तु  कभी-कभी ऐसा  होता  है  कि  कुछ  ऐसे  राज्यों  के  सम्बन्ध

 जिनके  साथ  हमारे  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  हैं  जहां  हमारा  भाग  लेना  आवश्यक  हो  जातों  है  जहां  हमें

 बाजार  प्राप्त  करने  की  श्राशाप्रद सम्भावना  दिखाई  पड़ती  वहां  हम  को  जल्दी  जल्दी  में
 कौर  थोड़ी

 सुचना  पर  भी  निर्णय  करना  पड़ा  है
 ।

 मैं  यहां  यह  बता  दूं
 कि

 इस  वर्ष  विशेष में  हमने  कम्बोडिया  में

 एक  प्रदर्शनी  तौर  श्रादिस  बाबा  की  एक  प्रदर्शनी  में  भाग  लिया  ate  दीर्घकालीन  दृष्टिकोण  हमारे

 तैयार  सामान  की  निकासी  के  लिये  यह  बड़ी  शझ्राशप्रद थों  ।  श्रल्पसूचना  पर
 भी

 हम  को

 निर्णय  करना  पड़ता है  और  इन  में  भाग  लेना  पड़ता है  ।  फिर  श्री  बसु  का  यह  सुझाव

 इसके  सम्बन्ध  में  थोड़ी  बहुत  योजना  बनाई  जानी  निश्चय  ही  सहायता  देने  वाला  है  कौर  इसको

 ध्यान  में  रखा  जायेंगी ।

 दशमिक  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  श्री  कामत  के  प्रश्न  के  बारे  में  स्थिति  यह  है  कि  बाटों  कौर  मापों

 की  दशमिक  प्रणाली  को  भ्र पना ने  के  लिये  आवश्यक  विधान  शीघ्र  इसी  सत्र  लोक-सभा

 के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जायेगा  |  जैसा  कि  श्री  कामत  स्वयं  झ्रनुभव  जब  कोई  विषय
 लोक-सभा

 के  समक्ष  रखा  जाता  है  तो  उसके  सम्बन्ध  में  बहुत  प्रतीक  प्रारम्भिक  तैयारी  करनी  पड़ती  है  ।
 राज्यों  से

 जिन  पर
 कि

 बालों  शर  मापों  के  लागू  करने  का  उत्तरदायित्व
 रहता  परामर्श  करना  पड़ता  हैं  ।  उनकी

 मूल  ait  में
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 hen  और  कठिनाइयों

 का  भी  ध्यान  रखना  होता  हैं  ।  इस  के  लिये  कर्मचारियों  की  शभ्रावश्यकता

 थी  ।
 यह  एक  दीर्घकालीन  विधान  है  कौर  इसको  कार्यान्वित  करने  में

 १०
 या

 १४
 वर्ष  लगेंगे

 विधान

 के
 आधार  का  यथासम्भव  पूर्ण  स्वरूप  तैयार  करने  के  लिये  कर्मचारियों  की  श्रावइ्यकता  हैं  इसी  लिये

 यह  मांग  प्रस्तुत  की  गयी  है  |  विधान  के  i]  कर  दिये  जाने  पर  नियम  बनाने  के  अधिकारों  का  उपबन्ध

 किया  जायेगा  ।  उस  समय  इस  बात  पर  चर्चा  करना  उचित  होगा  कि  इन  नियमों  को  लोक-सभा  के  समक्ष

 प्रस्तुत  किया  जाये  अ्रथवा  नहीं  ।

 vat  कामत  :  उसकी  वित्तीय  उपलक्षणाओं का  क्या  हुआ

 श्री  कान नगों  :  उसके  टंकण  से  सम्बन्धित  भाग  का  मझ  को  कोई  ज्ञान  नहीं  कर्मचारी

 चन्द  के  बारे  में  श्री  डी०  सी०  ने  कट  प्रा लोच ना  की  है  ।  यदि  वह  मूल  मांग  कौर  प्रतिपूरक

 मांगों को  पुस्तक  में  दी  गई  जानकारी को  पढ़े  तो  वह  देखेंगे  कि  कार्य  के  बढ़  जाने  से  अधिक  कर्मचारी

 रखना  शभ्रावश्यक  हो  जाता  ह्  इस  मामलें  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  कि  मंत्रालय में  कोई  व्यक्ति  किसी

 नये  पद  के  स्थापित  किये  जाने  की  मांग  करे  कौर  मांग  परी  कर  दी  जाये  ।  गह  मंत्रालय  कौर  वित्त

 मंत्रालय  के  विशेष  पुनर्गठन  एकक  ने  इस  मामलें  की  परी  जांच  की  थी  उसकी  सिफारिश के  बाद

 यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  भ्र धि कतर  कर्मचारी  इसलिये  बढ़ाने  पड़े  क्योंकि  व्यापार

 वर्गीकरण ों को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  ग्रथियों  के  अनसार पतन  वर्गीकृत  करना  पड़ा  है  ।  भ्रायात  निर्यात  नीति

 में  परिवर्तन किये  जाने  के  कारण  जो  कि  छः-छः  मासों  के  बाद  किया  जाता  यह  अ्रनमान  नहीं

 लगाया  जा  सकता  हूं  कि  किसी  अरघ  वर्ष  में  कितना  काम  रहेगा  |  जैसा  कि  सभा  को  ज्ञात  निर्यात  प्रौढ़

 नीति  श्र  महत्वपूर्ण  नियन्त्रण  को  उदार  बनाये  जानें  की  नीतियों  की  लोक-सभा  द्वारा

 अनुमोदन  किया  गया  उन  कार्यवाहियों  को  ध्यान  में  रखते  हए  जो  कर्मचारियों  की  संख्या  को

 घटाने  के  लिये  की  गई  मेरे  विचार  में  इन  थोड़े  से  पदों  का  जिनकी  कि  शझ्रावश्यकता पड़  गई  है

 विरोध  नहीं  किया  जायेगा  |  सदन  ने  कई  बार  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  संस्था  को  कौर  इस  की

 सेवाओं  के  बढ़ायें  जाने  की  भ्रावश्यकता  पर  भी  जोर  दिया  है  ।  काम  ब  के  बढ़ने  से  प्रत्येक  बार

 कुछ  न  कुछ  कर्मचारियों की  आवश्यकता  होती  है  ।  क्मेंचारियों  की  संख्या  अत्यधिक नहीं  है  ।

 श्री  बवेलायघन की  बात  का  उत्तर  गह-कार्यो  मंत्रालय  ही  दे  सकता  क्योंकि पदों  के  सरक्षित

 करने  उन्हें  भरने  के  सम्बन्ध  में  areal  को  क्रियान्वित  करना  उसी  का  काम  है  ।  भरती  गह-कायें

 मंत्रालय  के  स्थायी  आदेशों  के  प्रसार  की  जाती  है  मैँ  नहीं  जानता  कि  इन  पदाधिकारियों  की  प्रतिशतता

 कया  हैं  या  किसी  मंत्रालय  विशेष  में  इन  की  संख्या  कितनी  है  ।  किन्तु  मेरा  भ्रनुमान  है  कि  गृह  मंत्रालय

 जो  विशेष  हितों  के  अ्रधिकारों  की  रक्षा  करता  है  कौर  इन  की  भरती  सम्बन्धी  नियमों का  पालन  करता

 इस  मामल  पर  अवश्य  ध्यान  दगा  |

 श्री  बेलायुधन  :  यदि  कोई  नियुक्ति  की  जानी  होती  तो  वह  तुरन्त  कर  दी  जाती  भ्र ौर

 अनुसूचित जातियों  के  लिये  सरक्षित  पद  पर  नियुक्ति  करने  के  लिये  समय  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  सामान्य प्रश्न  जिसका  निर्णय  गृह  मंत्रालय  करता  है  ।

 अरब मैं  कटौती  प्रस्ताव  सभा  के  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करूंगा  |

 महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  २,  ४  श्र ५  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  किये

 गये  तथा  प्रस्वीकृत

 नहस  हारा
 te

 १
 मतदान  के

 लिये
 प्रस्तुत  की  गई  तथा  स्वीकृत  ge]

 dist में



 शर  PEXY-ANG  के  श्रनपरक  १  PERS

 दानों की  मांगें

 मांग  संख्या  :  PEXY—UE  लिये  द  की  यह  मांग  उपाध्यक्ष  ने

 प्रस्तुत  की

 मांग  सख्या  ane  राशि

 उद्योग  १,१२,००,०००  रुपये

 निम्न  लिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  राय

 माग  सख्या  कटौती  प्रस्तावक  कटोती  कटौती  राशि

 २  श्री  एन०  बी०  चौधरी  हस्त  शिल्पों  १००  रुपय

 तथा  छोटे  (... ७  के

 उद्योगों पर  कम  व्यय

 श्री  नम्बियार  हथकरघा  उद्योग  के  १००  रुपय

 सम्बन्ध में  खादी

 उद्योग को  प्रगति

 श्री  कामत  पाद  यात्रा  दल  १००  रुपये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए  ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  अपन  कटौती  प्रस्ताव  के  द्वारा  मैं  उस  कमी  की  ale  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हूं  जो  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  ग्रामोद्योगों  शर  दस्त कारियों  से  व्यय  में  हुई  है  ।  इनके  व्यय  में  १४५४

 रोड़  रुपये  की  बचत  हुई  है  यह  बहुत  शोचनीय  है  ।  जहां  तक  छोटे  पैमाने  के  ग्रामोद्यागों  का

 सम्बन्ध  ग्रामों  में  बड़े  पैमाने  पर  बेरोजगारी  फैली  हुई  है  ।  हम  मानते  हैं  कि  खादी  उद्योगों  का  उचित

 विकास  होना  किन्तु  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  व्यय  में  बचत  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 राज्यों  में  वित्त  निगम  स्थापित  कर  दिये  गये  किन्तु  इन  उद्योगों  के  लिये  इनसे  सहायता  लेना

 बहुत  कठिन  है  कौर  वित्त  a  मंडियों  के  न  होने  के  कारण  इन  उद्योगों  को  बहुत  कठिनाई  हो  रही

 घण्टों  के  लिये  धातु  के  सींग  के  सामान  के  कंघे  बनाने  के  उद्योग  को

 कच्चे  माल  की  कमी  निर्यात  की  भ्रड़चनों  शादी  के  कारण  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है

 जब  तक  शेरगिल  भारतीय  खादी  ग्रामोद्योग  बोझ  या  कोई  भ्रमण  संस्था  इन  की  सहायता न  इन

 की  कठिनाइयां  दर  नहीं  होंगी  ।

 इन  परिस्थितियों  में  यह  खेद  की  ard  है  कि  यह  बो  are  व्यय  में  ,  दी  गई  धन  राशि  का  उपयोग

 नहीं  कर  सका  है  ।  मैं  ara  करता  हूं  कि  भविष्य  में  ग्रामोद्योगों  के  लिये  दी  गई  राशि  सारी  की  सारी

 खर्चे की  जायेगी  ।

 श्री  नम्बियार  :  दक्षिण  विशेषकर मद्रास  राज्य  में  हाथ करघा  उद्योग
 की

 स्थिति  बहुत

 खराब  है  ।  इसे  उपकर  से  अधिक  सहायता  मिंलनी  चाहिये  ।  मैँ  माननीय  मंत्री  से  प्राथना  करता  हं  कि

 हथकरघा  उद्योग  के  लिये  अधिक  धन  दिया  जाये  ताले  बर्तन  बनाने  के  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 को  भी  दक्षिण  में  प्रोत्साहन  दिया  जाये  ।

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  मैं  भी  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  यह  बड़े  waa  की  बात  हैं  कि

 उद्योगों  पर  दस्त कारियों  पर  ane.  लाख  रुपया  कम  खर्च  किया  गया  है  |

 जहां  तक  खादी  का  सम्बन्ध  मेरा  भ्रनुमान  है  कि  खादी  कौर  ग्रामोद्योग बोर्ड  के  उन  क्षेत्रों

 में

 नो

 कि  ना  हुए
 पर्याप्त  केन्द्र  नहीं  हैं

 ।
 उदाहरण  के  लिये  सुन्दर  बन  में  कोई  क्रय  या  प्रशिक्षण

 मूल  waist  में
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 mea  नहीं  है
 ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  वुह  व्यक्ति  जो  घर  पर  कताई  करता  है  यह  नहीं  जानता  कि  वह  सूत

 को
 बेचने  के  लिये  कहां  ले  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  प्रचार  नहीं  किया  जाता  है  ।  परिणाम  यह

 है  कि  सरकार  द्वारा  दी  गई  सहायता  उन  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  रही  जो  कुटीर  उद्योगों  में  काम  कर  रहे

 हैं
 ।  सरकार  को

 पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  क्रय  ae  प्रशिक्षय  केन्द्र  खोलने  चाहिये  ।

 ग्रामोद्योगों
 के  सम्बन्ध  में  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहती  हूं  कि  इन  में  गवेषणा

 की  आवश्यकता

 है
 ।

 उदाहरण  के  लिये  सुन्दर  बन  के  क्षेत्र  में  ऐसी  घास  ate  area  चीजें  मिलती  हैं  जिनसे  हम

 कागज  कौर  अरन्य  वस्तुयें  बना  सकते  हैं  ।  उद्योग  विभाग  से  बार-बार  प्रार्थना  की  गई  किन्तु  कोई

 वाही  नहीं  की  गई  ग्रामों  में  यह  भी  कोई  नहीं  जानता  कि  गवेषणा  के  परिणामों  उत्पादन
 प्रशिक्षण  विपणन  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  wai  रे  area  को  जाये  |  चलाता  सी  सर  से  चर

 त्रुटि  है  कि  उसने  इस  बात  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  किया  है  ।  मेरे  विचार  में  खर्च  कम  होने  का  एक  कारण

 यह  भी  हैं  कि  जिस  धन  के  लिये  हम  इस  सदन  में  मंजूरी  देते  वह  उन  लोगों  तक  पहुंच  नहीं  पाता  है  जो

 बेकारी
 के

 कारण  पीड़ित  हैं  ।

 fat  do  एन०  सिह  कप  वक्ता  के  विचारों  से  सहमत

 क्योंकि  ऐसे  एक  बोर्ड  से  सम्बन्धित  होने  के  मैं  हूं  कि  काम  में  शीघ्रता  लाने
 झौर

 धन  राशि  को  खर्च  करने  में  कितनी  कठिनाई  होती  है  ।  मैं  aaa  करता  हूं  कि
 संस्था  के

 प्रबन्ध  में  परिवर्तन  किये  जाने  की  आवश्यकता  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसे  उद्योगों  में  काम  करने  वाले

 परिवारों  की  स्थिति  को  सरकारी  पदाधिकारी  या  जो  कि  कार्यालयों  में  बैठे  रहते  नहीं  जान

 सकते  बल्कि  गैर-सरकारी  व्यक्ति  ही  ठीक  प्रकार  से  समझ  सकते  हैं  ।  वास्तव  में  खादी  ग्रामोद्योग

 बोर्ड  को  एक  परिचित  निकाय  बनाने  का  wet  बहुत  समय  से  लम्बित  है  ।  इस  बोर्ड  के  सदस्य  बहुत

 उत्साह  स॑  काम  करते  हैं
 प्रो

 उन्होंने  सारा  जीवन  इस  प्रकार  की  सेवा  में  लगाया  है  किन्तु  स्वतन्त्र
 रूप

 सं  काम
 न

 कर  सकने  हरनेक  नियमों  और  विनियमों  के  बन्धन  न  होने  के  कारण  उन्हें  बहुत

 बाधा  होती  है
 ।

 यह  सब  समाप्त  होना  चाहिये  कौर  इस  निकाय  को  एक  परिचित  निकाय  बना  दिया

 जाना  चाहिये
 |

 मेरा  सुझाव  यह  हैं  कि  हमें  इन  लोगों  पर  विश्वास  करना  चाहिये  भ्र ौर  उन्हें  ग्रसना

 क्रम  चलाने  के  लिये  श्रावस्ती  धन  उपलब्ध  कराना  चाहिये कौर  यद्यपि  उनके  ००»  की  लेखा  परीक्षा

 होनी  चाहिये  तथापि  ad  करने  के  लिये  उन्हें  सरकारी  विभाग  की  औपचारिकताओं  कौर  प्रतिबन्धों

 स
 मुक्त  कर  देना  चाहिये  ।  यह  मांग  बहुत समय  से  की  जा  रही  हैं  ।  झ्राखिर  रुपया  बड़े-बड़े  व्यापारियों

 या  धनवानों  की  जेबों  में  नहीं  जाना  बल्कि  निर्धन  लोगों  के  हाथों  में  जाना  है  ।  इन  लोगों पर  विश्वास

 करत  हुए  हमें  एक  परिनियत  निकाय  बनाना  चाहिये  ।  ऐसा  किये  बिना  कोई  प्रगति  नहीं  हो  कौर

 जब  तक  इसक  सदस्यों  को  काम  करने  की  प्रा  स्वतन्त्रता  नहीं  निर्धारित राशि  का  उचित  उपयोग

 नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  टी ०  एस०  ए०  चेट्टियार  :  में  केवल  चर्खा  कार्यक्रम  के  प्रदान  को  उठाना

 चाहता हूं  ।  हम  यह  जानना  चाहेंगे  कि  यह  चर्खा  कितना  aa  कात  सकता  यह  किस  हद  तक  मिलों

 का
 मुकाबला  कर  सकता  है  क्या  इसके  द्वारा काता  गया  सूत  हाथकरघा  बुनकरों के  लिये  उपयोगी

 सिद्ध  हो  सकता  चूंकि इन  विषयों  के  सम्बन्ध में  मतभेद  इसलिये  एक  area  घोषणा  की  जानी

 चाहिये  |

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  तकलों की  बांट  स्थायी  रूप  से  गई ह  या  अ्रस्थायी

 रूप से  |

 मूल  अंग्रेजी
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 कि  की

 [at  fo  एस०  ए  चेट्टियार

 मेरे  विचार  में  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  बोले  के  एक  परिचित  निकाय  न  होनें  के  कारण  कोई  हानि

 नहीं हुई  है  ।  इसकीਂ  सिफारिशों  को  waar  माना  जाता  है  |

 इस  बोर्ड  पर  हम  लगभग  48k  करोड़  रुपया  खर्च  कर  रहे  हम  चाहते  हैं  कि  एक  वार्षिक

 प्रतिवेदन  प्रकाशित  होना  जिसमें  बताया  कि  इस  बोर्ड ने कुटी र ने  कुटीर  उद्योगों में  काम  देनें
 के

 लिये  क्या-क्या  उपलब्ध  कराये  हैं  ।

 श्री  राम  चन्द्र  रेडडी  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हाल  ही  में  खादी
 उद्योग

 की  कार्य कृ दा लता कौर  खादी  बनाने  की  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध में  कोई  सामान्य  सर्वेक्षण  किया  गया

 क्योंकि  खादी  का  प्रयोग  सरकारी  क्षेत्र में  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।  कौर  माननीय  रेलवे  मंत्री ने  बताया  हूं

 कि  रेलवे  कर्मचारियों की  वर्दियों  के  लिये  लाखों  रुपये  की  खादी  खरीदी  जायेगी  ।  इसलिये यह  झ्रावश्यक

 है  कि  खादी की  उत्तमता  को  बनाये  रखा  जाये  इसे  दौर  भी  बढ़िया  बनाया  प्रत्यक्ष  सरकार

 क॑  बहुत  से  धन  का  अपव्यय  होगा  |

 में  यह
 भी

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  नम्बर  चर्खा  में  तकलों की  संख्या  चार  से  बढ़ा  कर  बारह

 नहीं
 की

 जा  सकती  जिससे  कि  उतने  ही  श्रम  से  अधिक  सूत  बनाया  जा  सके  ।  में  यह  भी  जानना  चाहता

 हूं  कि  इस  उद्योग  के  उस  क्षेत्र  में  कितनी  धन  राशि  खर्च
 की

 जाती  है
 प्रौढ़

 उत्पादक
 कौर  उपभोक्ता

 के
 मूल्यों

 में  क्या  अनुपात है  |  मझे  भय  हैं  कि  खादी  उद्योग  को  जितनी  आधिक  सहायता  दी  जाती

 प्रतिकाश  भाग  उपभोक्ता  कौर  उत्पादक  के  बीच  काम  करने  वाली  संस्था  पर  खर्च  किया  जा  रहा  है  |

 यदि  उत्पादक  को  अपने  श्रम  का  उचित  लाभ
 न

 तो  इसे  जारी  रखने  का  कोई  लाभ  नहीं  हैं
 ।

 न  १५...
 अवहार देने  के  लिये  ८५  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  मेरे  विचार  में  यवहार  देने  में  किसी

 प्रकार  की  श्रनिवायंता  होनी  चाहिये  ।

 मेंने  देखा  है  कि  कुछ  स्थानों  पर  हाथ करघे  के  कपड़े  पर  म्रवहार  नहीं  दिया  जाता  है
 ।  दुकानदारों

 द्वारा  ग्राहकों  को  यह  यवहार  देना  अनिवार्य  कर  दिया  जाना  नहीं  तो  खादी  का  विक्रय  कम  हो

 जाने  की  सम्भावना हैं  ।

 यदि  सरकार  ने  इंस  उद्योग  की  राय  के  बारे  में  दिये  होते  तो  हमें  बहुत  संतोष  होता
 ।

 खादी

 उद्योगों प्रत्याशित
 राय  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  जिस  से  कि  हमें  मालूम  हो  सके

 कि  इस

 उद्योग  को  कितनी  हानि  हो  रही  है  कौर  खादी  के  कूल  मलय  का  कितना  भाग  उत्पादक  को  मिलता  हैं  ।

 श्री  कामत  :
 एक

 छोटी
 सी

 बात  कहना  चाहता  हूं  ।  हम  ने  भूदान  के  सम्बन्ध में  की  गई

 पादयात्रायें  तो  किन्तु  खादी  कौर  ग्रामोद्योगों  के  लिये  पादयात्रायें  नहीं  की  गई  हैं  ।  माननीय  मंत्री

 इस  बाल  मर  अकाश  डाल  के  कया  खादी  शरर  ग्रामोद्योगों  के  विकास  के  लिये

 भी  ऐसे  पाद यात्री दलों

 का  प्रबन्ध किया  जाता  है

 श्री  सतीश  चन्द्र  :
 अतिरिक्त  धन  खादी  के  विकास  के  लिये  उपेक्षित  किन्तु  माननींय  सदस्यों

 ने  प्रतिकार  हाथकरंघा  श्र  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  बारे  में  कहा  हैं  ।  खादी  के  विकास

 के  लिये  भ्रपेक्षित  धन  उस  उपकर  में  से  लिया  जाता  है  जो  मिल  के  बने  कपड़े  पर  लगाया  जाता

 दस्त कारियों  भ्र  अरन्य  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  पर  जो  धन  खच  किया  जाता  वह  सरकार  के

 सामान्य  राजस्व  में  से  भ्राता  है  ।  ये  पृथक-पृथक  लेखे  हैं  ।  ग्रामोद्योग  कौर  दस्त कारियों  के  व्यय  में

 जो  कि  इस  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  में  होने  वाली  बचत  का  उपयोग
 भी  खादी

 के
 लिये

 किया  गया  हें  ।  खादी  उद्योग  के  काम  में  अन्य  ग्रामोद्योगों  र  दस्त कारियों  की  अ्रपेक्षा  अधिक  प्रगति

 हो  रही  है
 ।

 खादी  स्वयं  एक  ग्रामोद्योग  है
 इंसका  अधिकांश  उत्पादन  ग्रामों

 में
 होता  ग्न्य  ग्रामोद्योगों

 मूल  wast  में



 १  EUs  PEYUY-NE  के
 लिये  अनुपूरक  शव

 [
 की  मांगें

 के  aye  में  बचत  होने  का  मुख्य  कारण  यह  हैं  कि  खादी  बोर्ड  ने  हाल  ही  में  इन  के  विकास  की  eat

 दिया है  ।  ग्रामों  में  इस  काम  के  लिये  सहकारी  संस्थायें  कौर  एक  उचित  संगठन  स्थापित  करना  आवश्यक

 @  |  ara  हैं  कि  भविष्य  में  भ्रमण  ग्रामोद्यागों  के  काम  में  भी  अधिक  प्रगति  होगी  ।

 खादी  का  काम  देश  में  बहुत  समय  से  हो  रहा  है  ।  अन्य  ग्रामोद्योगों की  भ्र पे क्षा  इस  का उत्पादन

 बढ़ाना  अघिक  सहल  था  |  खादी  बोड़ें  ने  पिछले  प्राय  व्ययक  में  दी  गई  राशि  से  भी  अधिक  धन  का  उपयोग

 किया है  ।

 श्री  चेट्टियार  ने  भ्रम्बर  चर्खे  का  उल्लेख  किया  ।  वह  जानते  हैं  कि  एक  ahs  योजना  स्वीकृत

 करो  गई  है  इस  मास  के  तक  लगभग  ६  हजार  शम्बर  चाल  हो  जायेंगे  |  कर्बे  समिति  ने

 अम्बर चख  के  प्रदान  पर  कोई  प्रति  निर्णय  नहीं  दिया  हैं  |

 उसने  सिफारिश  की  हैं  कि  भ्रमर  चर्खा  के  सृत  के  करघा  उद्योग  के  लिये  उपयुक्त  होने

 सम्बन्ध  में  कुछ  परीक्षण  किये  जाने  चाहियें  कौर  इस  की  उत्पादन  क्षमता  देखी  जानी  चाहियें  ।  ये  परीक्षण

 अब  किये  जा  रहे  हैं  इस  प्रश्न  की  जांच  करने  के  लिये  एक  विशेषज्ञ  समिति  की  जा  रही

 है  ।  परिणाम  के  अन्त  तक  या  मई  के  मध्य  तक  ज्ञात  हो  जायेंगे  जब  कि  प्रकार  चखें  के  बारे में  सर

 कार
 कोई  निश्चित  निर्णय  कर  सकेगी

 |
 यदि  सरकार

 इस
 निष्कर्ष  पर  पहुंची

 कि
 इसे  बड़े  पैमाने  पर  जारी

 करना  उपयुक्त  तो  इसके  लिये  वित्तीय  प्रबन्ध  करना  पड़ेगा  |  खादी  श्र  ग्रामोद्योग  बोझ  अरपना  काम

 बहुत  संतोषजनक तरीके  से  कर  रहा है  इसके  सदस्यों का  बहुत  चादर  किया जाता  ह  नौ  इन्होंने

 निःस्वार्थ  सेवा  की  है  ।  जहां  तक  स्वायत्तता  का  सम्बन्ध  मेरे  माननीय  मित्र  बता  चुके हैं  कि  किसी

 भी  अ्रवसर  पर  अनुचित हस्तक्षेप  के  कारण  बोर्ड  के  कार्यक्रमों में  विलम्ब  नहीं  हुसना  मैं  श्री  टी०

 एन०  सिह की  इस  बात  को  नहीं  मान  सकता  कि  सरकार  उचित  योजनाओं  के  क्रियान्वित  किये  जाने

 में  बाधा  डालती है  ।

 श्री  elo  एन०  fag :  मैंने  यह  कभी  नहीं  कहा
 कि

 सरकार  बाधा  डालती  है  ।  मैंने यह  कहा

 था  कि  सरकारी  श्रौपचारिकताओओं  के  कारण  काम  लिया  से  नहीं  हो  पाता  हैं  |

 श्री  acta  चन्द्र  :  तथापि  मैं  कह  सकता  हूं  कि  खादी  ats  को  ऐसी  किसी  कठिनाई  का  सामना

 नहीं  करना  पड़  रहा  है  ।

 माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  होगा  कि  कर्वे  समिति  ने  इस  प्रइन  पर  विचार  किया  था  ।  वास्तव में  बो

 को  एक  स्वायत्तशासी  निकाय  बनाने  के  लिये  इस  सदन  में  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  किया गया  किन्तु

 सर्वे  समिति  ने  अपत  प्रतिवेदन  में  यह  सिफारिश  की  थी  कि  संसद  में  इस  विधेयक  पर  विचार  करने  से

 पहले  सरकार के  इस  संवैधानिक  श्रौचित्य पर  विचार  कर  लेना  चाहिये  समिति के  भविष्य में

 दस्त कारियों  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों और  खादी पर  सरकार  बहुत  धन  व्यय  करने  जा  रही

 है  ।  योजनाओं  को  त्रि यान् वित करने  का  उत्तरदायित्व  सरकार  पर  होना  चाहिये  |  अधिकांश  काम  केवल

 स्वायत्तशासी  निकायों  के  द्वारा  ही  नहीं  प्रतीत  राज्य  सरकारों  के  द्वारा  ही  किया  जाना  चाहिए
 |

 यह  aa  समिति  का  विचार  है  |  वास्तव  में  हम  ने  उस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं

 की  क्योंकि  समिति  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्थिति  पर  पुर्निवचार  किया  जाना  है
 ।

 मैं  इतना  कह  सकता  हूं  कि  मंत्रालय  के  पदाधिकारियों  द्वारा  योजनाओं
 की

 बिना  saa  विलम्ब

 के  जांच  की  जाती  किन्तु  शर्त  यह  हैं  कि  उन  योजनाओं  में  समय-समय  पर  परिवर्तनों  के  सुझाव
 न  दिये

 जायें  |  ह  तक  खादी  बोर्ड  का  सम्बन्ध  उसे  बहुत  कम  पर  यह  शिकायत  करने  का

 मिला है  कि  उसकी  योजनायें रुकी  पड़ी  हैं  ।  प्रत्यक्ष  हमें  RR  लाख  रुपये  के  अतिरिक्त  अनुदान  के

 लिये  प्रार्थना  न  करनी  पड़ती  |  उसनें  उपलब्ध  राशि  से  अधि  व्यय  किया  हैं  ।

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  जिला  कौर  ग्राम  स्तर  बोर्ड  राज्य  सरकार  के  किन  अभिकरणों

 द्वारा  अपना  काम  करता  है  ।

 fat  चन्द्र
 :

 ग्रामोद्योगों  के  लिये  मंजूर  की  गई  राशि  दो  तरीकों  से  खर्च  की  जाती  हैं
 ।

 पहला  यह  है  कि  राज्य  सरकारों  को  अनुदान  दिया  जो  अपनी  योजनायें  मंजूरी  के  लिये  भेजती  हैं  ।

 रुपया  उनक  अपने  अभिकरणों  द्वारा  जैसे  कुटीर  var  वि  इत्यादि  द्वारा--खड़े  किया  जाता

 है  |  दूसरा  यह  है  कि  देश  की  पंजीबद्ध  संस्थानों  या  सहकारी  संस्थाओं  जो  विशिष्ट  योजनाओं के

 लिये  भ्रनुदानों की  प्रार्थना  करती  अनुदान दिये  जाते  हैं  ।  इन  योजनाओं  का  परीक्षण  सम्बद्ध  als  द्वारा

 किया  जाता  है  पौर  उसकी  सिफारिशों  पर  सरकार  राज्य  सरकार  के  द्वारा  भ्रनुदान  देती  है  ।  खादी  का

 काम  खादी  के  काम  में  लगी  संस्थाओं  के  द्वारा  किया  जाता  है  ate  नियन्त्रण  अखिल  भारतीय  खादी  ae

 का  रहता  है  ।  ग्रामोद्योगों  के  लिये  वित्तीय  सहायता  सदा  राज्य  सरकार  के  द्वारा  दी  जाती  है  ।  योजनायें

 के  क्रियान्वित की  देख-रेख  करने  का  उत्तरदायित्व  उस  पर  है  ।  सम्भव  हैं  कि  स्थानीय  बो  के  भ्रध्यक्ष  को

 इन  योजनाओं  का  ज्ञान  न  हो  ।  यह  उसका  कृत्य  भी  नहीं  है  ।  यदि  स्थानीय  निकायों  के  किसी  अध्यक्ष  को

 रुचि  तो  वह  राज्य  सरकार  को  योजना  प्रस्तुत  कर  सकता  हैं  राज्य  सरकार  सरकार

 से  वित्तीय  सहायता  की  मांग  कर  सकती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  प्रत्येक  ग्राम  में  प्रत्येक  सहकारी

 संस्था  के  साथ  व्यवहार  करना  सम्भव  नहीं  है
 |
 झ  राज्य  सरकारों के  द्वारा  ही  देने

 पड़ेंगे  |

 तकलों की  संख्या  के  बारे  में  भी  कुछ  कहा  गया  था  ।  इस  प्रदान  पर  विचार  किया  गया  था  यह

 अनुभव  किया  गया  थां  कि  काफी  तकलों  के  लिये  लाइसेंस  दिये  जा  चुके  है  कौर  यदि  नम्बर  चर्खा  सम्बन्धी

 परीक्षणों  के  परिणाम  ज्ञात  होने  तक  तौर  लाइसेंस  देने  बन्द  कर  दिये  तो  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।

 इसके  बाद  स्थिति  पर  पुनर्विचार  किया  जायेगा  ।

 828.0  लाख  की  अतिरिक्त  राद  का  उपयोग  अम्बर  चर्खा  श्रीराम  योजना  के  लिये  रूई  खरीदने

 क  लिये  att  कुछ  oe  विविध  यीजनाश्रों  के  लिये  जिन  की  मंजूरी  खादी  बोर्ड  के  परामर्श  से
 दी  गई  @

 किया  गया  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  मांग  को  स्वीकृत  किया  जाये

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ६,  ७  कौर  ८.  सभा  के  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत

 किये गये  तथा  स्वीकृत हुए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  अनुपूरक  मांग  संख्या  २  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  की  गईं  तथा  स्वीकृत  हुईं
 ।

 मांग  संख्या  ३--वाणिज्यिक सुचना  तथा  झांकने

 Veuve  के  लिये  भ्रनुपूरक  अनुदान  की  यह  मांग  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  प्रस्तुत  की

 मांग  संख्या  शिक्षक

 रे  वाणिज्यिक  सूचना  तथा  हज  ४,  ३  ३,०००  रुपये

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  अनूपूरक  मांग  संख्या  ३  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  की  गई  तथा  स्वीकृत

 हुइ

 १९५५-५६  के  लिये  श्रनुप्रक  अनुदानों  की  ये  मांगें  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  प्रस्तुत  कीं  :

 मांग  संख्या  विष  राद

 y  mare Nb  नव  at  2  ,  C8,  ०  o0  रुपये

 द  भारतीय डाक  प्रौढ़  तार  विभाग

 व्यय  सहित )  २१४,०  ०,०००  रुपये
 a  ee  ee

 —

 मूल  अंग्रजी  में
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 श्री  क०  Fo  मुझे  केवल  दो  प्रइन  उठाने  हैं  प्रौढ़  वे  मांग  संख्या  ५  के  सम्बन्ध  में  पहली

 बात  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पुरानी  मोटरकार  के  स्थान  पर  नई  लेने  के  लिये  सहसा

 १८,०००
 रुपये  की  राशि  व्यय  करने  की  भ्रावश्यकता  Ha  हुई ?  पुरानी  मोटरकार की  मरम्मत  करा  कर

 उसे  कुछ  कौर  चलाया  जा  सकता  था  कौर  जो  रुपया  इस  तरह  बच  वह  खादी  als  के  काम  में

 लाया  जा  सकता  AT  |

 दूसरा  प्रदान  यह  है  कि  विमान  कम्पनियों  को  देख  प्रतिकर  के  निर्धारण  के  लिये  नियत  किये  गये

 न्यायाधिकरण  की  प्रविधि  को  दिसम्बर  ayy  तक  बढ़ाने  के  कारण  संसद  को  विस्ता रप वंक  बताने  जाने

 चाहियें  |  यदि  कम्पनियां  स्वयं  उत्तरदायी  तो  मैं  जानना  चाहता  हं  कि  जहां  तक  उन्हें  प्रतिकर  देने

 का  सम्बन्ध  हम  क्या  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।  जब  यह  दोष  एक  ही  पक्ष  का  तो  राष्ट्र  पर  इस  भ्र ति रिक्त

 यय  का  भार  क्यों  डाला  जाये  |  मंत्रालय  को  वहू  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिये  जिसके  कारण  =

 प्रतिष्ठित राशि  की  मांग  की  गई  है

 मंत्रालय  में  मंत्री  ( at  राज  जहां  तक  स्टाफ  कार  को  खरीदने  का  सम्बन्ध

 मैँ  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  मंत्रालय  जिस  मोटरकार  का  प्रयोग  पहले  कर  रहा

 वह  205.0  में  खरीदी गई  थी  ।  यह  ६२,०००  मील  चलने  के  बाद  घिसकर  बिल्कुल छकड़ा  हो  गई  थी  |

 jal Fo  बसु  :  यह  कौन  से  मेंक  की  थी
 ?

 श्री  राज  बहादुर  यह  १९४६  या  १९४७  थी  ।

 श्री के०  के०  बसु  :  तो  इसका  प्रयोग  ठीक  तरह  से  नहीं  किया  होगा  ।

 राज  बहादुर  :  मैं  कह  सकता  हूं  कि  इस  का  प्रयोग  कभी  बुरी  तरह  नहीं  किया  गया  रोक

 ही  इसके  साथ  कभी  कोई  बड़ी  दुर्घटना  ही  हुई  ।

 ६२,०००  मींल  चल  चुकने  के  बाद  देखा  था  कि  इसका  माइलोमीटर  भी  काम  नहीं  कर  रहा  |

 इसने  2Y,ooc  मील  कौर  तय  किये  जब  तक  हमने  इसे  हटाने  का  निर्णय  किया  तो  यह  ७७,०००

 मील  चल  चुकी  थी  ।  यह  प्रदान  पूछा  जा  सकता  है  कि  इसके  लिये  यह  व्यवस्था  क्यों
 की

 गई
 ।

 हम  ने  2eUv

 में  निर्णय  किया  था  कि  पुरानी  कार  के  स्थान  में  नयी  कार  ली  जाय  ।  उस  समय  विभिन्न  मंत्रालयों  की

 स्टाफ  कारों  का  एक  केन्द्रीय  पंज  था  कौर  उस  पर  परिवहन  मंत्रालय  का  नियन्त्रण  था
 ।  १  geyuy

 को  एक  निर्णय  किया  गया  था  कि  विभिन्न  मंत्रालयो ंसे  कहा  जाय  कि  वे  झ्रपनी-प्रपनी  मोटर  कारों  पर

 नियन्त्रण जारी  रखें  |  इसलिये  हमें  नई  कार  खरीदनी  पड़ी  थी  ।  इसके  लिये  वित्त  मंत्रालय  जो  कि

 व्यय  की  प्रत्येक  मद  की  जांच  बड़ी  सावधानी  से  करता  भ्र नुम ति  प्राप्त  कर  ली  गई
 थी  |

 परिवहन

 मंत्रालय  ने  भी  सहमति  दे  दी  थी  ।  १८,०००  रुपये  मूल्य  सूची  मूल्य
 जो  एक  पाई

 भी
 अधिक  नहीं  है  ।

 पुरानी  कार  की  अवधि  समाप्त  हो  चुकी  थी
 ।

 प्रति  गैलन  यह  केवल
 नौ

 मील  चलती
 थी  और

 इस
 को  इस

 अवस्था  में  चलाते  लाभप्रद  नहीं  था  ।  अधिक से  अधिक  उचित  मूल्य  पर  एक  नई  कार  खरीदी

 गई  थी  |

 श्री  एन०  ate  मुनि स्वामी
 )  पुरानी  कार  का  क्या  हुआ

 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  इस  सम्भरण  तथा  उत्सजेन  महानिदेशक  द्वारा  खली  नीलामी  में  २,४००

 रुपये  पर  बेच  दिया  गया  था  ॥

 पीके के०  ह ०  बसु  इस  कार  का  प्रयोग  किस  बात  के  लिये  किया  जाता  था
 |

 क्या
 मंत्रालय

 इसे

 मुख्यालय  में  काम  में  लाता  था
 ?

 श्री रोज  बहादुर  :  यह  क्यारियों  द्वारा  सरकारी  कामों  के  लिये  प्रयोग  में  लाई  जाती
 थी  ?

 मल  भ्रंग्रेजी
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 fa चु ०
 क  ay:  दिल्ली  में  ?

 श्री  राज  बहादुर  दिल्ली  दिल्‍ली  के  ara  पास  कौर  श्रावव्यकता  पड़ने  पर
 दिल्‍ली  के

 बाहर भी  ।  इसका  प्रयोग  मंत्रियों  शरर  wea  कामना रियों  द्वारा  सरकारी  कामों  के  लिये  किया  जाता  था
 ।

 श्री  कामत  :.  उनके  परिवारों  द्वारा  भी  ?

 श्री  राज  बहादुर  बिल्कुल  नहीं  |

 न्यायाधिकरण  के  बारें  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  विमान  कम्पनियों  के  राष्ट्रीयकरण  की  सारी

 योजना  बिना  किसी  कठिनाई  के  क्रियान्वित  की  गई  है  ।  हम  जानते  थे  कि  बहुत  से  झगड़े  कौर  समस्यायें

 उत्पन्न  होंगी  ।  इस  न्यायाधिकरण  को  विमान  निगम  fafa  की  धारा  २४५  के  अन्तर्गत  अधिनियम

 में  उल्लिखित  प्रयोजनों  के  लिये  बनाया  गया  था
 ।

 मुझे  इनके  विस्तार  में  जाने  की  श्रावश्यकता  नहीं
 |

 किन्तु मैं  निवेदन  करूंगा  कि  भ्र घि नियम  की  धारा  २३  शौर  २४  के  अन्तर्गत  इस  न्यायाधिकरण  के  सामने

 केवल  दो  याचिका यें  प्रस्तुत  की  गई  थीं  |  न्यायालय  के  अध्यक्ष  एक  विख्यात  भारत  के  उच्चतम

 न्यायालय  के  भूतपूर्व मुख्य  न्यायाधिपति  श्री  पातंजलि  शास्त्री  थे  इसके  सदस्य  रेलवे  दर  न्यायाधिकरण

 के  अध्यक्ष  श्री  एवं  एस०  लोकुर  श्र  रक्षा  मंत्रालय  के  भाव  वित्तीय  सलाहकार  श्री  भवानी  शंकर

 राव  थे  |  याचिकायें १  Pau  को  उन्हें  प्रस्तुत  की  गई  थीं  ।  वे  वहां  लम्बित  रहीं  कौर  उनके

 लिये  विभिन्न  तिथियां  निश्चित  की  गई  ।  अन्त  में  हमारे  वैधानिक  सलाहकार  के  कहने  पर  इनके  सम्बन्ध

 में  एक  समझौता  कर  लिया  गया  था  किन्तु  १  eeyuy  इन  दों  याचिकाश्रों  के  निपटाये  जाने

 से  १  १९५३ से  भूतपूर्व  कम्पनियों  के  कर्मचारियों  के  संचित  के  सम्बन्ध  में

 दायित्व  स्वरूप  प्रतिकर  का  भुगतान  करने  के  सम्बन्ध  में  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  याचिका  प्रस्तुत  करने

 के  हेतु मई  we  में  कुछ  कम्पनियां  संगठित  हो  गईं  |  यह  प्रदान  मई  LEXY  में  फिर  न्यायाधिकरण को

 सौंपा  गयां  था  इस  के  सम्बन्ध  में  भी  भ्रक्तूबर  १९५४  में  एक  समझौता  हो  गया  था  ।  राय  व्ययक  की  मांगें

 करते  समय  हमें  यह  नहीं  थी  कि  न्यायाधिकरण  को  इतने  समय  तक  काम  करना  पड़ेगा
 |  चूंकि

 यह  प्रत्याशित  अवधि  से  अधिक  समय  तक  काम  करता  इसलिये  हमें  इस  की  उचित  कार्यवाहियों

 पर  व्यय  करना  पड़ा  था  ।  २४,०००  रुपये  का  यह  व्यय  इस  तरह  हम्ना  था  ।

 tat ०  Fo  बसु  :  आपने कहा  कि  मई  १९५४  में  केवल  दो  याचिकायें  प्रस्तुत
 की

 गई

 फिर
 सहसा  चार  या  पांच  कम्पनियों  ने  याचिकायें  प्रस्तुत  कर  दीं

 ।
 क्या  याचिकायें  प्रस्तुत  करने  के  लिये

 कोई  कालावधि नहीं  थी  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  यह  समय  के  भ्र तु सार थीं
 ।

 यह  सब  कार्यवाही  वैध  थी  विहित  कालावधि
 के

 बाद  प्रस्तुत  किये  जाने  का  प्रदान  ही  नहीं  था  ।  उन्हें  दी  जाने  वाली  निर्धारित  प्रतिकर की  राशि के

 सम्बन्ध में  आपत्ति  करने  का  भ्र धि कार है  ।  जब  उसकी  परिगणना  की  गई  कौर  उन्हें  दिया  गया  तो

 उन्होंने  ग्रा वेदन  किये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मांग  संख्या  ३०  तक  चर्चा  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री
 पी०

 सुब्बा  राव  मांग  संख्या  १७  के  बारे  में  मैंने  कटौती  प्रस्तावों  की  सूचना

 ae

 महोदय  आपने  सूचना  दी  होगी  किन्तु  मैंने  जब  माननीय  सदस्यों  से  यह  पूछा  था
 कि

 कया  वे  किसी  मांग  विशेष  पर  चर्चा  कौर  वाद-विवाद  करना  चाहते  हैं  तब  श्राप  अपने  स्थान  पर  नहीं  थे
 रोक  न  ५५  मुझ  से  पहले  कहा  ही  था

 Tait  पी०  सुब्बाराव  मेरा
 ख्याल  था  कि

 प्रत्येक  मांग  को  are  लिया  जायेंगा  ।

 मूल  wait  में



 Ave १  १९४५६  १९५५-५६  के  लिये
 अनुपूरक

 अनुदानों  की  मांगें

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 श्री  एन०
 कार  मुनि स्वामी  :

 उन्होंने  अपनी  अनुपस्थिति
 पर

 खेद  प्रकट  किया  हैँ
 ।

 श्री
 पी०  सूबा राव  :  मैं  दो  मिनट  से  अधिक  समय  नहीं  लूंगा

 ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 कठिनाई  यह  है  कि  हमारे  पास  बहुत  से  कठौती  प्रस्ताव  हैं  ।  हमें  किसी

 विशिष्ट  प्रक्रिया  का  पालन  करना  चाहिये  क्योंकि  पहले  ही  समय  बहुत  कम  है  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकदमों  पूर्व  क्या  मांग  संख्या  १७  के  बारे  में  मैं  कुछ

 स्पष्टीकरण प्राप्त  कर  सकता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 पहले  मुझे  मांग  संख्या  ५  श्र  ६  को  मतदान के  लिये  प्रस्तुत  करने

 दीजिये  ।

 शी  पी०  सुब्बा  राव
 :

 जब  सामान्य  प्राय-व्ययन  पर  चर्चा  होती  है  तब  मांगों  को  एक  के  बाद  एक

 लिया  जाता  है  कठौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  जाते  हैं  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 किन्तु  लोक-सभा  का  समय  सीमित  है  ।  हमारी  बैठकें  सौ  दिनों  तक  होती

 रहें  फिर  भी  ara  में  कुछ  बातें  ऐसी  रह  जायेंगी  जिन  पर  कि  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  इसलिये  प्रणाली

 यह  है  कि  सदस्यों  से  यह  निश्चित  कर  लिया  जाता  है  कि  वे  किस  विशिष्ट  बात  पर  चर्चा  करना  चाहते

 जो  सदस्य  उन  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  उन्हें  उस  समय  यहां  उपस्थित  रह  कर
 प्रतीक

 महोदय  को

 सूचित  करना  चाहिये  |  a  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  कि  वह  इस  बात  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।  इसके

 बाद  मैं  इसकी  थि  नहीं  दूंगा  |

 ma  मैं  मांग  संख्या  ५  कौर  ६  को  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करता  हुं  उसके  खराद  मांग  संख्या

 १७  को  लिया  जायेगा  1

 श्री राजबहादुर राज  बहादुर  :
 प्रस्तुत  किये  गये  कटौती  प्रस्तावों  का  क्या  होगा

 ?

 महोदय
 :

 कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  किये  गये  थे
 ।

 माननीय  मंत्री  द्वारा  मुझे  यह

 बताया  जाना  भ्रावश्यक नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  मांग  संख्या ५
 र  ६  मतदान

 के
 लिये  प्रस्तुत  की  गई  तथा  स्वीकृत  हुई  ।

 ति  ति
 त्

 PEAY-UR  के  लिये  अनुदान  की  यह  मांगे

 उपाध्यक्ष
 महोदय  ने  प्रस्तुत  की  ।

 मांग  संख्या  राशि

 29  पुरातत्व  BAG,
 रुपये

 श्री  पी०  सुब्बा राव  :  स्मारकों  धर्म  संस्थाओं  का  स्वामित्व  दो  प्रकार  PI—aTa star

 six  निजी--हो  सकता  है  ।  जहां  तक  धर्म  eral  ar  सम्बन्ध  है  जिस  जाति  की  वह  संस्था  होती  है

 वहीं  जाति  उसकी  मालिक  होती  है  ।  जब  वह  उसे  त्याग  देती  हैं  तो  वह  स्मारक  बन  जाता  है  ।  वह  मंदिर

 ग्रीवा  मस्जिद  प्रिया  चरचे  जहां  दैनिक  अथवा  साप्ताहिक  प्रार्थना यें  की  जाती  हों  ।  स्मारक  नहीं  हो  सकते

 हैं  प्रौढ़  उनकी  मरम्मत  के  लिये  किसी  प्रकार  का  सार्वजनिक  व्यय  करना  गलत  बात  है  ।  यदि  ऐसे  अनुदानों

 की  मंजूरी  दी  गई  ती  अनुदानों  का  कोई  पन्ट  ही  नहीं  होगा  ।  fara  के  कई  मंदिर  ऐसे  जिनका  त्याग

 नहीं  किया  है और  वे  जीर्ण  sae  में  हैं  ।  इसी  प्रकार  कुछ
 it  के  महल  कायम  रखे  जाने

 के
 योग्य

 मूल  अंग्रेजी में



 Lo  &y  Yy-
 लि

 के  लिये

 मे  अनुपूरक

 १  EXE

 सूद

 [  at  पी०  सुब्बा राव  |

 इसलिये यह  waar  उस  संविधान  का  उल्लंघन  हैं  जिस  में  घोषित  किया  गया  है  कि  भारते  म॑  राज्य

 का  कोई  धर्म  नहीं  होगा  ।  यह  अनुदान  एक  धर्म  संस्था  को  दिया  जा  रहा  है  इसलिये  मैं  उसका  विरोध

 करता  हुं  |

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी :  इस  मांग  के  अन्तर्गत  नागार्जुनकोंडा  की  खुदाई  परियोजना  के
 लिये

 ६०,०००  रुपये  दिये  जाने  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  मैं  मंत्रालय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस

 बात  का  कोई  निश्चय  है  कि  खुदाई  का  काम  इतनी  तेजी  से  हो  सकेगा  कि  बांध के  निर्माण के  फलस्वरूप

 होनें  वाले  जलप्लावन  से  वह  समाप्त  हो  जायेगा  |  पुरातत्व  विभाग  के  कई  कर्मचारियों  को  भी  इस

 सम्बन्ध  में  संदेह  है  कौर  इसलिये  माननीय  मंत्री  से  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सही  स्थिति  क्या  हूं
 |

 मैं  यह  भी  जानना  ब्याहता  हूं  कि  क्या  १९५६  में  बुद्ध  जयन्ती  समारोह के
 यात्रियों

 को  नागार्जुनकोंडा  ले  जाने  का  कोई  प्रयत्न  किया  जायेगा  ताकि  उन्हें  यह  बताया  जा  सके  कि  अवशेषों

 के  परिरक्षण  के  लिये  क्या  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  यह  इसलिये  कहता  हुं  कि  नागार्जुनकोंडा  समस्त

 विश्व  में  एक  मात्र  ऐसा  स्थान  ह  जहां  इतने  बद्ध कालीन  अवशेष  एक  ही  पर  हैं  हम  को  बुद्ध

 जयन्ती  समारोह  के  सम्बन्ध  में  वाले  प्रतिनिधियों  को  क्या  कार्य  किया  जा  रहा  है  जानकारी

 दी  जानी  उचित  ही  होगी  |  जब  प्रधान  मंत्री  नागा जन सागर  बांध  का  उद्घाटन  करने  गये  ये  तब  वहां  से

 लौटने  &  बाद  उनसे  मेरी  बातचीत  हुई  थी  उन्होंने  बताया  था  कि  एक  द्वीप  जिस  में  एक  राष्ट्रीय

 उद्यान  बनाये  जाने  की  योजनायें  थी  ।  वहां  एक  पहाड़ी  भी  हैं  जिस  पर  श्रवदेष  रखे  जा  सकते  हैं  ।

 इस  व्यवस्था  से  मंत्रालय  को  कहां  तक  संतोष  होगा  यह  मैं  नहीं  कह  सकता  हुं  किन्तु  पुरातत्व  के  इतिहास

 में  यह  प्रथम  अवसर  है  जबकि  कोई  महत्वपूर्ण  स्थान  TH  रूपेण  जल प्लावित  हो  रहा  है  |  किन्तु  यदि  हम

 कोई  ऐसी  वैकल्पिक  व्यवस्था यें करने  जो  परातत्ववेताद्ों को  किसी  हद  तक  मान्य  सफल हो  गये

 तो  मेरा  ख्याल  है  कि  हमारे  लिये  श्र  प्रस्ताव  विभाग  के  लिये  यह  श्रेयस्कर  है  कि  नागार्जुनकोंडा

 के  ७...  के  बारे  में  हम  क्या  कर  रहे  हैं  यह  बुद्ध  जयन्ती  समारोह  में  वाले  प्रतिनिधियों  को  बताया

 जाये  |  मैँ  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  सभासचिव  हमें  महत्वपूर्ण  जानकारी  दें  |

 डा०  सरदा  चन्द्र  )  प्रो०  मकर्जी  ने  नागार्जनकोंडा  परियोजना का

 उल्लेख  किया  किन्तु  में  एक  अन्य  बुद्ध  स्मारक  का  उल्लेख  करना  हूं  जो  कि  सबसे

 बड़ा  कौर  इस  देश  का  कौर  विषव  का  सर्वाधिक  स्मारक  े ड श्रौर  वह  हैं  एलोरा की  गायें ।  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  इन  में  से  कुछ  की  मरम्मत  को  इस  में  शामिल  किया  गया  है  प्रथव  नहीं  |

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  ऐसी  किन्हीं  परियोजनाओं की  जानकारी  हैं

 अथव  शिक्षा  गोष्ठी  जो  कि  हमारे  देश  में  शीध्र  ही  होने  जा  रही  एलोरा  कीं  गुफाओं

 के  श्रमणा र्थ  करने  की
 सरकार

 की
 कोई  योजना  है

 ।
 हाल  ही  में  एक  प्रख्यात  विद्वान  से

 मुझे  ज्ञात  हुमा  है  कि  हमारे  उपराष्ट्रपति  भी  इस  तरह  की  छोटी  शिक्षा  गोष्ठियां  प्रायोजित  करने

 इन  व्यक्तियों  को  एलोरा  ले  जाने  में  दिलचस्पी  रखते  हैं
 ।  इसलिये मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस

 सम्बन्ध  में  सरकार  की  कोई  योजना  है  |

 मंत्री  के  सभा सचिव  एम०  एम०  :  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सब्ज़ा  राव  ने  जो

 कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  हैं  उसके  बारे  में  मैं  उन्हें  इस  सभा  में  परसों  जो  बातें  हुईं  वह  बताउंगा  |  मेरे

 मित्र श्री
 बी०  डी०

 पांडे  ने  एक  प्रश्न  की  सूचना  दी  थी  जिसका  उत्तर  दिया  गया  था  उन्होंने  एक

 अनुपूरक पूछा  था  ।
 उनका  प्रश्न

 जामा  मस्जिद  की  मरम्मत  के  बारे  में था  वह  इंस
 प्रकार था

 wot  में



 १  LENE  PEYY-US  के  लिये  अनपरा  ५

 अनुदानों  की  मांगें

 इसे  नीति  के  तौर  पर  जानना  चाहता हूं  कि  हमारी  जैसी  धर्म  निरपेक्ष  सरकार  इस

 प्रकार की  एक  साम्प्रदायिक संस्था  को  झ्रनुदान  क्यों  देती  है  14.0

 यह
 उन्होंने  जामा  मस्जिद  का  उल्लेख  किया  था  ।  उसका  ठ  तर  मैंने  दिया  कि  हम  जामा  मस्जिद की

 मरम्मत के  कार्य  को  एक
 मस्जिद

 की
 मरम्मत

 के
 कार्य

 के  रूप  में  नहीं  बल्कि  राष्ट्रीय महत्व  के  एक

 ऐतिहासिक
 गौर

 पुरातत्व  स्मारक  की  मरम्मत  के  लिये  यह  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इसके  बाद  श्री  पांडे ने  एक

 और  पूरक  पूछा  :

 हत्या  यह  उदारता  देश  की  eg  साम्प्रदायिक  संस्थानों  के  प्रति  भी  दिखाई  जायेगी  ?
 ”

 सौभाग्य  से  प्रधान  मंत्री  यहां  उपस्थित  थे  भ्र ौर  उन्होंने  कहा  था
 :

 उदारता  सुरुचिपूर्ण  पर  पुरातात्विक  महत्व  के  अरन्य  महत्वपूर्ण  स्थानों

 के
 प्रति

 भी  दिखाई  जायेंगी  ?
 पै

 श्री  कामत  ने  कहा  था  महत्व  के  भी  ?
 प्रधान  मंत्री  ने  कहा  महत्व

 के
 भी

 किन्तु  झर  किसी  प्रकार  के  नहीं  ।”  प्रधान  मंत्री  ने  चरागे  कहा
 :

 में  यदि  माननीय  सदस्य  को  भारत के  अतीत  अथवा  वर्तमान  की  कुछ भी

 जानकारी
 हो  तो  उन्हें  यह  न्चभव ्य  करना  चाहिये  कि  सौभाग्य  aa  अथवा  दुर्भाग्यवश

 हमारे  सभी  स्मारक  किसी  न  किसी  धर्म  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  ।  वें  ऐतिहासिक  स्मारक

 हैं  |  हो  या  एलोरा  हो  कौर  चाहे  यहां  की  जामा-मस्जिद  हो  या  कोई  way

 स्थान  ये  सभी  महान  राष्ट्रीय  स्मारक  हैं  चाहे  वे  किसी  भी  धर्म  के  क्यों  न  हों  ब

 जो
 कुछ  प्रधान  मंत्री  ने  इस  सभा  में  कहा  है  उसे  सुधारने  का  प्रयास  करने  की  उद्दंडता  मैं  नहीं कर

 सकता हूं  ।

 श्री  बी०  डी०  पांडे  श्रल्मोड़ा--उत्तर  :  सभासचिव  से  मैं  केवल  एक  पूछना

 चाहता  हूं
 ।

 किसी  भवन  के  रक्षित  होने  की  घोषणा  किये  जाने  की  स्थिति  में  ही  पुरातत्व  विभाग  द्वारा

 सहायता  ७  दिया  अन्यथा नहीं  दिया  जायेगा  ।  श्राप को  भ्रनुदान देने  का  अधिकार  है

 किन्तु  केवल  रक्षित  स्मारकों  के  लिये  ही  अनुदान  दिया  जाता  है  |

 पडा०  एम०  एम०  दास :  रक्षित  स्मारक  के  मामले  में  आवश्यक  मरम्मत  कराना  भारत  सरकार

 का  कत्तव्य  है  ।  इस  मामलें  जामा-मस्जिद  के  रक्षित  स्मारक  न  होने  के  कारण  कुछ  किया  नहीं  जा

 सकता  था  |  किन्तु  स्मारक  के  राष्ट्रीय  उसकी  कला  प्रौढ़  सौन्दर्य  के  महत्व  के  जिस  समय  भारत

 सरकार  को  यह  ज्ञात  ठ्ञ्र
 fH

 कुछ  मरम्मत
 की

 जानी  आवश्यक  हैं  तो  उसने  इस  मामले  पर  विचार  किया  |

 उसनें  दिल्‍ली  राज्य  के  तत्कालीन  मुख्य  मंत्री  श्री  ब्रह्म  प्रकाश  के  सभापतित्व  में  एक  समिति  नियुक्त  की

 aye  समिति  की  सिफारिशों  पर  इस  विषय  पर
 पूर्ण

 रूप  से  विचार  किया  गया  ak  कुछ  मरम्मत

 कराने  का  निर्णय  किया  गया  ।

 श्री  नन्द  लाल  शर्मा
 :

 जामा  मस्जिद
 की

 स्वयं  ग्राम दनी  काफी  है
 ।

 श्री  पी०  सूबा  राव  :  म्रधिनियम  के  किस  उपबन्ध  के  अन्तर्गत  समिति  नियुक्ति  की  गई  थी

 ax  वह  सिफारिशें  कैसे  कर  सकती  थी  ?

 एस०  एम०  दास  :  अधिनियम  के  उपबन्धों  में  कोई  ऐसी  बात  नहीं  है  जो  भारत  सरकार

 को  देने  से  रोकती  हो  ।  इस  समय  जामा  मस्जिद  की  देख-भाल  करने  वाली  संस्था  को  निर्देश  किया

 गया
 है

 ।  हमने  इस  मामले  का  निर्देश  दिल्ली  के  मुख्य  aaa  से  किया  भर  उसने  हमें  सूचित  किया कि
 जय  ——  पद्यमयी

 M85/13LSD-2



 ४५२  १  ace Ot १९५५-५६  के  लिये

 अ्रनुदानों  की  मांगें

 [  डा०  एम०  एम०  दास |

 उक्त  संस्था  की  arian  स्थिति  seat  नहीं  थी  इस  कारण  इस  मरम्मत  पर  जो  व्यय  होगा  उसमें

 किसी  प्रकार  का  योग  दान  बने  वह  असमर्थ  हैं  ।

 में  यह  भी  उल्लेख  कर  दूं  कि  जामा  मस्जिद  की  मरम्मत  के  लिये  हमें  हैदराबाद  सरकार से  सहायता

 प्राप्त  हुई  है
 ।

 विगत  १९४५  जामा  मस्जिद  में  कुछ  मरम्मत  कराने  की  जरूरत  महसूस  की  गई  थी

 श्र  निजाम  की  सरकार  द्वारा  एक  लाख  रुपये  का  अंश  दान  दिया  गया  था  ।  इसमें से  लगभग  ४०  प्रतिशत

 व्यय  द्ञ्ना  था  धन  हैदराबाद  सरकार  को  लौटा  दिया  गया  था  ।  जब  मौजूदा  मरम्मत

 सरकार  के  समक्ष  तो  हमने  हैदराबाद  सरकार  से  उक्त Yo  प्रतिशत  धन  हमें  वापस  लौटा  देने  को

 कहा  |  कौर  हैदराबाद  सरकार  ने  उदारतापूर्वक  हमें  इस  कार्य  के  लिये  पचास  हजार  रुपये  से  भी  अधिक

 धन  दिया  है  ।  इस  कराये  पर  व्यय  की  जाने  वाली  रीझती-- रुपये  में  से  पचास  हजार  से  भी

 भ्रमित  धन  राशि  सरकार  द्वारा  दी  जायेगी  |

 श्री  नन्द  लाल  फार्मा  :  उक्त  सहायता  विशेषकर  हैदराबाद  सरकार  द्वारा  ही  क्यों  दी  गई  ?

 डा  एम०  एम०  दास  :  क्योंकि  हमने  उससे  वह  धन  लौटाने को  कहा  जो  हम  १९४४ में

 उसे  लौटा  चुके  थे  ।

 श्री  सनद  लाल  क्या  सरकार  का  इरादा  यह  है  कि  afr  जामा  मस्जिद  को  ate  हो

 हो  रहा  है  इसलिये उसका  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  ले  ले  ।

 एम०  एम०  दास :  जामा  मस्जिद के  प्रबन्ध  के  ले  लेने  की  हमारी  कोई  प्रस्थापना नहीं

 है  ।  चूंकि  ये  मरम्मत  areas  समझी  गई  हैं  इसलिये  इस  मरम्मत  को  कराने  के  लिये  हम  तैयार  हैं  और

 यह  कार्य  हमारे  पुरातत्व  विभाग  द्वारा  किया  जायेगा  |

 प्रो०  हीरेन  मुकर्जी  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्न  के  बारे  में  मैँ  उन्हें  बताना  चाहता  हुं  कि  उन्हें जो  यह

 संदेह  है  कि  बांध  के  निर्माण  से  पूर्वे  खुदाई  का  कार्य  समाप्त  नहीं  हो  तो  यह  सन्देह  हम  सभी  को  है

 शर  इसी  संदेह  के  कारण  भारत  सरकार  इस  कार्ये  को  तेजी  से  करना  चाहती  है  प्रौढ़  नागार्जुन  सागर

 बांध  के  बन  जाने  कौर  समूचे  क्षेत्र  के  जल  प्लावित  होने  से  पूर्व  खुदाई  के  कार्य  को  समाप्त  कर  देना  चाहती

 है  ।  चालू वर्ष  BS e Cot O:  के  मूल  व्यय  उपबन्ध  में
 ।  नागार्जनकोंडा में  खुदाई  के  लिये  €  ७,३००

 रुपये  की  राशि  रखी  गई  थी  प्रौढ़  बाद  में  यह  सोंचा  गया  कि  कार्य  की  गति  को  बढ़ाया  जाये  ।  इसलिये

 यह  भ्र ति रिक्त  सदन  द्वारा  मंजूर  की  जानी  चाहिये  ।  नागार्जुनकोंडा
 की

 खुदाई  से  प्राप्त  होने  वाले

 पुरातत्व  सम्बन्धी
 कविशा

 के  बारे  में  श्री  मुकर्जी  ने
 जो

 प्रश्न  पूछा  है  उसके  बारे  में  मैं  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में

 बनाये  जानें  वाले  संग्रहालय  की  मौजूदा  स्थिति  बतलाता  हूं
 ।  नागार्जुनकोंडा एक  घाटी  है  जहां  खुदाई का

 कार्य  जारी  है
 ।

 इस  घाटी  के  मध्य  ठीक  उसी  स्थान  जहां
 कि

 पुरातत्व  सम्बन्धी उक्त  नमूने  पाये

 गये  करो  जो  जल प्लावित हो  एक  ऐसी  पहाड़ी है  जिसको  चोटी  समतल  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने

 सुझाव  दिया  है
 कि

 संग्रहालय  के  लिये  उक्त  स्थान  अच्छा  रहेगा
 |

 उक्त  पहाड़ी  की  जांच  करने  भर  यह

 जानने  के  लिये  कि  क्या  वह  टेकड़ी  पानी  के  क्षरण  का  सामना  कर  सकती  एक  विशेष  समिति  गठित

 की  गई
 थी  ।

 उक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  कभी  तक  प्राप्त  नहीं  है  किन्तु  हम  करते  हैं  कि  वह

 हमारे  लिये  अनुकूल ही  होगा
 a

 प्रधान  मंत्री
 के  निदेशानुसार  इस  पहाड़ी  के  ऊपर  एक  संग्रहालय

 बनाया  जायेगा  कौर  उसमें  ये  सभी  नमूने  रखे  जायेंगे  ।

 tat  डी०  सी०  :  इस  समिति  के  सदस्य  कौन-कौन  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इन  सब  ब्योरों  में  जाने  का  समय  मेरे  पास  नहीं  है
 ।

 झ्र भी  कई  मांगों  पर

 चर्चा  होनी  है

 मूल  अंग्रेजी में



 १  ae  PEYY-¥E  के  लिये  भ्रनुपूरक  परे

 भ्रनुदानों  की  मांगें

 सुरेश  चन्द्र
 :

 किन्तु  सभा सचिव  का  भाषण  अभी  समाप्त  नहीं  उसा  है
 ।

 महोदय
 :

 मेरा  ख्याल  हैं  कि  उन्होंने  लोक-सभा  को  पर्याप्त  जानकारी  दे  दी  हैं
 ।  क्या

 सरकार  कोई  प्र ग्न तर  जानकारी  देने  जा  रही  है  ?

 सुरेश  चन्द्र
 :

 मैं  एलोरा  के  बारे  में  कुछ
 जानकारी  चाहता हूं  ।

 एस०  एम०  दास
 :  मौजूदा  मांग  एलोरा  से  सम्बन्धित  नहीं  है

 ।
 किन्तु  मैं  यह  बता  दूं

 कि

 एलोरा  पुरातत्व  विभाग  के  श्रन्तगंत  एक  रक्षित  स्मारक  जब  जब  वहां  मरम्मत  कराये  जाने  की

 आवश्यकता मरम्मत  कराई  जायेगी  ।  प्रभी  हाल  ही  में  मैं  वहां  गया  था  wie  मैंने  देखा  इस

 सम्बन्ध  में  वहां  कुछ  किया  जा  रहा  है  ।

 सुरेश  चन्द्र  मैं  जानना  चाहता  था  कि  क्या  बुद्ध  जयन्ती  समारोह  के  सिलसिले में

 सरकार  लोगों  को  एलोरा  खाने  का  निमंत्रण  दे  रही  है  दिक्षा  गोष्ठी  के
 सम्बन्ध

 में  क्या

 सरकार
 लोगों  को  वहां  किसी  प्रकार  की  शिक्षा

 गोष्ठी  करने  के
 लिये

 आमंत्रित  कर

 रही

 एम०  एस०  दास
 :

 जहां  तक  बुद्ध  जयन्ती  का  सम्बन्ध  सामान्य  राय  व्ययक  में  जयन्ती

 समारोह  पर  होने  वाले  व्यय  के  लिये  १४,०  ०,०००  रुपये  की  राशि  रखी  गई  है  |  न्य  बौद्ध  मतावलम्बी

 देशों  से  आमंत्रित  व्यवसायों  को  उन  स्थानों
 को

 ले  जाया  जायेगा  जहां  बौद्ध  मन्दिर  हैं  किन्तु  मैँ  यह  नहीं

 कह  सकता  कि  उन्हें  एलोरा  ले  जाया  जायेगा  अथवा  नहीं  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकदमों  कया  शिक्षा  मंत्रालय  संसद  सदस्यों  की  एक  समिति  गठित  करेगा

 वे  एलोरा  गुफाओं  को  देख  सकें  ?.

 उपमंत्री  श्री  after
 क०  :

 उनके  पास  रेलवे  के  निःशुल्क पास  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  मांग  संख्या  १७  मतदान  के  लिये  रखी
 गई  कौर  स्वीकृत  हुई  ।

 मांग  सख्या  Wv—§_ aan  कार्य  मंत्रालय  के  भ्र घिन  विविध  व्यय

 PEYA-¥E  के  लिये  aaa  की  यह  मांग  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  प्रस्तुत  को  ।

 दिल  राशि

 २४  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  व्यय  १,२९२,०००  रुपये

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  मांग  संख्या  २४  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  की  गई  तथा  स्वीकृत हुई  ।

 मांग  संख्या
 ३०--स्टाम्प

 के  लिये  अ्रत॒दान  को  यह  मांग  उपाध्यक्ष  महोदय
 नें  प्रस्तुत  को  .:

 मांग  सख्या  aire  राशि

 ३०  स्टाम्प  १६,०  3,000 ?  रुपय

 fait  कामत  :  पाद-टिप्पण  से  यह  ज्ञात  होता  हैं  कि  नियुक्त  किये  गयें  विदेशी  विशेषज्ञ  की  सेवायें

 कुछ  समय  तक  रखी  जायेंगी  ।  पाद-टिप्पण  में  कहा  गया  है  यह  बात  अपेक्षित  नहीं  थी
 ।

 क्या  हम  जान

 सकते
 हैं  कि  उक्त  विशेषज्ञ  किस  ard  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  उस  कार्य  के  किस  भाग

 अथवा

 पहलू को  उसने  पूरा  नहीं  किया  जिसके  फलस्वरूप  उसकी  सेवायें  अधिक  समय  के
 लिये

 आवश्यक  हुई  हैं

 और
 इस  विदेशी  विशेषज्ञ  की  राष्ट्रीयता  ate  नाम  क्या

 १मल  अंग्रेजी  में



 र  PEKY-XE  के  लिये  gaye  १  PENG

 अनुदानों  की  मांगें

 fat
 क्र

 के०  बसु :  मैंने  भी  एक  ऐसे  ही  कठौती  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है  ।  हमको  इसके  कोई

 स्पष्ट  कारण  नहीं  बताये  गये  हैं  कि  उसकी  सेवा  की  अवधि  कयों  बढ़ाई  जा  रही  वह  कब  से  इस  पद  पर

 नियुक्त  है  ae  क्या  वह  दो  वर्ष  में
 उस

 काम  को  पूरा  कर  लेगा  कौर  क्या  उस  काम  को  सीखने  के  लिये
 किसी  अन्य  अघिकारी  को  नियुक्त  किया  गया  हैं  ।  eat  उप-नियन्त्रक  को  उससे  शरीक  वेतन

 मिल
 रहा  है

 ।
 प्राय-व्ययक.बनाते  सरकार  को  इसका  उचित  स्पष्टीकरण  देना  चाहिये  था  ।

 यह
 भी

 समझ  में  नहीं  जाता  कि  विभाग  ने  कुछ  पुरानी  मशीनों  की  जगह  नई  मशीनें  की

 प्रा वर यकता  को  पहले  से  क्यों  नहीं  देखा  था
 ।

 इसमें  किसी  आकस्मिकता  का
 तो

 wet  है  ही  नहीं  ।  फिर

 सरकार  कैसे  इस  प्रकार  की  प्रेतपुर  मांग  कर  सकती  है
 ?

 मेरा  विचार  है
 कि

 इस  चालू  सत्र  में  वार्षिक

 ग्राम-व्ययन  पेश  करते  समय  विभाग  ने  अ्रपने  पूरे  काम  की  योजना  उचित  ढंग  से  नहीं  बनाई  है  |  तराशा

 है  कि  माननीय  मंत्री  लोक-सभा  के  समक्ष  इस  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  करेंगे  ।

 कौर  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  (6५
 सी०  :

 श्री  कामत  ने  विदेशी  विशेषज्ञ  के

 बारे  में  कुछ  बातें  कही  हैं
 ।

 उसे  तीन  वर्ष  के  ठेके  पर  रखा  गया
 था

 कौर  उसकी  अवधि  अब  समाप्त  होने

 जा  रही  शायद  इसी  वर्ष
 ।

 प्रस्ताव  है  कि  उसकी  wale  को  एक  वर्ष  कौर  बढ़ा  दिया  जाय  ।  शायद

 माननीय  सदस्य
 जानते  हैं  कि  हमने  स्टाम्प ों

 के  मुद्रण  की  एक  नई  प्रणाली--फोटोग्रेवर  प्रणाली

 की  है
 ।

 उसे  इग्लैंड  से  विशेष  रूप  से  इसी  काम  के  लिये  लाया  गया  था  ।  उसे  विशेषज्ञ  समझा

 गया  था  कौर इसी
 प्रकार

 के  काम  का
 विशेषज्ञ  समझा  गया  इसी  लिये  हमने  अपने  लन्दन-स्थित

 राज-दूतावास  के  द्वारा  उसकी  सेवायें  प्राप्त  की  wea  देशों  में  भी  उसने  इसी  प्रकार  काम

 किया  उसने  अपना  समस्त  जीवन  इग्लैंड
 कौर

 अरन्य  में  इसी  प्रकार  के  काम  में  व्यतीत

 किया  है
 ।

 यहां
 भी

 उस  भारतीय  सुरक्षा  प्रेस  को  इस  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  सहायता  देने  शौर  शीरानी

 जगह  काम  करन  के  लिये  किसी  भारतीय  को
 प्रशिक्षित  करने  के  लिये  ही  बुलाया गया  था  ।  उसके  नीचे ५

 काम  सीखने  के  लिये
 जो

 दो  प्रशिक्षार्थी  रखे  गये  थे  वे  सभी  तक  पर्याप्त  रूप  से  उपयुक्त  सिद्ध  नहीं  हो  सके

 उसक  ठेके  की  wale  में  एक  att  वर्ष  की  वृद्धि  करने  का  एक  कारण  यह  भी  है  ।'

 श्री  के०  क०  पर्सन  यदि
 वह

 set  महीने  के

 लिये

 तो  यह  व्यय  अगले  राय-व्यस्क में  आयेगा

 उसकी  अवधि  कब  समाप्त  हुई  |

 श्री  ए०  सी०  गुह  :  नवम्बर  १९५५  में  उसको  wale  समाप्त हुई  कौर  हम  उसमें एक  वर्ष

 की  कौर  वृद्धि  करने
 जा

 रहे
 जैसा  कि  मैं  पहले भी  कह  चुका  उन  दो  प्रशिक्षार्थियों a  कभी  उस

 प्रणाली  का  काम  नहीं  सौंपा  जा  सकता  है  ।  हमें  है  कि  कुछ  समय  बाद  वे  दोनों  प्रशिक्षार्थी  इस  काम
 को  सम्भाल  लेंगे  |  वे  स्वतन्त्र  रुप  स  उसे  करने  के  लिये  उपयुक्त  नहीं  हैं  ।

 जहाँ
 तक

 मशीनों
 ate  अन्य  चीजों  का  सम्बन्ध  सुरक्षा  प्रेस  एक  विशाल  मुद्रणालय  है  र

 उसके  कुछ  हिस्से  या  उपकरण  घिस  या  बेकार  भी  हो  जा
 सकते  हैं  ।  इन  अतिरिक्त  मदों  पर  होने  वाले

 व्यय  का  पहले  से  भ्रनुमान  लगा  लेना  सम्भव  नहीं  है
 ।

 इन  अतिरिक्त  मशीनों  की  आवश्यकता  है  |  कारखाने
 क  लिये  चाक्‌  सान  चढ़ाने  की  मशीनें

 खराद  मशीनें  शादी  ।

 श्री  बस  ने  दूसरी  बात  मोहार  उप-नियन्त्रक  के  पद  के  सम्बन्ध  में  कही  है  ।  काम  के  परिमाण  के
 बढ़  जाने  के  कारण  कुछ  भांडारों

 तथा  अरन्य  चीजों
 का  क्रय  करना

 आवश्यक  हो  गया  है  कौर  इ  Afra
 एक  नये  पद  का  निर्माण  करना  झ्रावश्यक  समझा

 गति  से  काम  कर  रहा  है
 |  गया

 ।

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  सुरक्षा  प्रेस  बड़ी

 उपाध्यक्ष  महोदय
 द्वारा मांग

 संख्या  ३०  मतदान  के
 लिये

 प्रस्तुत
 की

 गई  तथा  स्वीकृत  हुई  |

 aa  भ्र ग्रेजी  में



 १  PEXy  १९५५-५६  के  लिये
 अनुपूरक

 प्र

 अनुदानों की  मांगें

 वर्ष  SEKY-NE  के  लिये  waar  की  ये  मांगें  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  प्रस्तुत  कीं

 मांग  संख्या  राशि

 RR  Nn  &,2¥,coo  रुपये

 Re  टकसाल  2,019,000  रुपये

 रेणु  चक्रवर्ती  :  मांग  संख्या  ३४  में  जो  राशि  मांगी  गई  है  वह  बम्बई  तथा  भ्र ली पुर  की

 टकसालों  में  afer  कामगारों
 की

 भर्ती  करने
 a

 कुछ  सर्वाधिक  महत्व  के  विभागों  में  रिक  समय  तक

 काम  कराने  के  लिये  हो  मांगी गई  एक  जोर तो  काम की  इतनी  भ्र धिक ता  भ्र  दूसरी

 अलीपुर  टकसाल  के  समूचे  उत्कीर्ण-विभाग  को  अस्थायी  बनाकर  रखा  गया  जब  कि  वह  विभाग

 पिछले  १५०  वर्षों से  इस  ्  को  कर  रहा  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इतना  प्रवीण  क्राम  करने  वालों  को  भी  कामगारों  की  श्रेणी  में  रख  दिया

 गया  जब  कि  पिछले  १४५०  वर्षों  से  उन्हें  तीसरी  श्रेणी  में  रखा  जाता  रहा  है  ।  वास्तव  उन्हें

 भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  उत्किरण  कर्मचारियों  से  कम  वेतन  भी  मिलता  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  आग्रह

 करती  हूं
 कि

 उन्हें  तीसरी  श्रेणी  में  ही  रख  दिया  जाय  कौर  उनके  १५० वर्ष  पुराने  विभाग
 को  भी

 स्थायी  बना  दिया  जायें  ।

 पंडित  सी
 ०  एन०  मालवीय  (  राय  सेन  )  :

 दो  रुपये  के  नोटों  का  मुद्रण  बन्द  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 महोदय  :  यह  एक  नीति  का  प्रश्न  है  इसे  प्राय-व्ययन  चर्चा  के  समय  लिया  जा

 सकता  है ं|

 श्री उ०
 ato  गुह  :  यदि

 ara  यह  विनिर्णय  तो  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 की

 अधिकांश
 बातें

 भी  इसी में  ग्रा  जाती हैं  ।

 श्रीमती चक्रवर्ती  :  क्या  मैं  यह  समझूं  कि  उत्किरण  करने  वाले  कामगार  नहीं
 यदि

 ड्राप  यही  मानते  तो  मुझे  पूर्ण  संतोष  हो  जायेगा  |

 tat vo  सी०  गुह
 :

 अच्छा  यदि  मैं  इन  चीजों  का  स्पष्टीकरण  कर  दूं
 ।

 यह  सही  हैं  कि  watt  तक  उनको  तीसरी  श्रेणी  के  कर्मचारी  माना  जाता  लेकिन  हाल  ही  में

 बम्बई  ्र  कलकत्ता  दोनों  स्थानों  के  कारखानों  के  निरीक्षकों  के  निर्णय  के  न  उनको  चौथी

 कामगारों  की  श्रेणी--में रख  दिया  गया  है  ।  हमने  वर्तमान  पदचारियों  को  वे  सभी  विशेषाधिकार

 दे  रखें  हैं  जो  प्रभी  तक  उनको  प्राप्त  थे  ।  श्रम-विशेषज्ञों  ने  इस  मामले  का  निर्णय  कर  दिया  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्या  को  बता  दूं  कि  हमने  इस  मामले  पर  पूरी  सहानुभूति  के  साथ  विचार  किया  था  श्र

 हमने  वर्तमान  पदचारियों  को  वे  अधिकांश  विशेषाधिकार  कौर  सुविधायें  दे  रखी  जो  उन्हें  तक

 मिलो  उई  थीं
 ।

 जहां  तक  उनको  स्थायी  बनाने  का  प्रश्न  मेरा  विचार  है
 कि

 हाल  ही  में  उनको  स्थायी

 बनाने का  त  जारी  किया  गया  है  |

 [  उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  मांग  संख्या  ३३  ३४  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  की  गईं  तथा  स्वीकृत

 हई
 ।]

 वर्ष  PEAY—UE  के  लिये  अनुदान  की  यह  मांग  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  प्रस्तुत  की
 :

 ct
 मांग  संख्या  ष  राशि

 ३७  वित्त  मंत्रालय  के  विविध  विभाग  {19,0  २,०००  रुपये

 तथा अन्य व्यय प्राय  व्यय

 मूल  wast  में



 oot Oe पद  १९५५-५६  के  लिये  १.

 की

 निम्नलिखित कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये

 माग  सख्या  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  अधार  कटौती  राशि

 ३७  श्री  एन०  बी०  प्रकृति  की  विपत्तियों तथा  aaa  हू  0०  रुपये

 पीड़ित  क्षेत्रों  के  लिये  सहायता

 ७  श्री  एन०  बी  ०
 चौधरी

 mara  पीड़ितों  क्षेत्रो ंमें

 उपायों  के  लिये  अपर्याप्त सहायता  200.0  रुपय

 श्री  एन०  ato  चौधरी  :  हम  जानते  है ंकि  सरकार ने  एक  सुत्र  बना  लिया  कौर  वह  प्राकृतिक

 विपत्तियों  शर  ara  पीड़ित  क्षेत्रों में  राज्य  द्वारा  व्यय  की  जानें  वाली  राशि  में  से  दो  करोड़

 तक  राधे  व्यय  का  श्र  इससे  ऊपर  oY  प्रतिशत व्यय  का  भार  कप्तान  ऊपर  ले  लती  है  ।

 हुकम  सिंह  पीठासीन  हुए  ]

 पहलें  इसके  लिये  कुल  तीन  करोड़  की  व्यवस्था
 की

 गई  पर  कब  उसे  ७  करोड़  रुपये

 तक  बढ़ा  दिया  गया  है  मैं  अपने  कटौती  प्रस्ताव  के  द्वारा  सरकार  का  ध्यान  इस  कौर  आकर्षित

 करना  चाहता  हुँ  कि  इतनी  राशि  भी  पर्याप्त  नहीं  क्योंकि  हम  पिछले  चार-पांच  वर्षों  से  देख  रहे  हैं  कि

 इन  पीड़ित  क्षेत्रों  वाले  राज्यों  की  संख्या  प्रति  वर्ष  बढ़ती  ही  जा  रही  है  ।  प्रति  वर्ष  अधिकाधिक  राज्यों  पर

 ऐसी  विपत्तियां  art  जा  रही  हमें  प्रश्न  प्राय-व्ययन में  इसके  लिये  कौर  अधिक  aft

 रखनी  चाहिये  ।

 चार  करोड़  की  व्यवस्था  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 ae  watts  व्यय  मंत्री  एम०  सो०  :  क्या  माननीय  सदस्य  यह  बतायेंगे

 कि  वह  PEUg  के  प्राय-व्ययन  के  सम्बन्ध  में  बोल  रहे  या  guy  के  ग्राम-व्ययन के  ?

 ये  तो  १९५५-५६  की  प्रनुपु रक  मांगें  मेरे  विचार  से  तो  यही  wear  होगा  कि  wk  अधिक  धन  राशि

 की  व्यवस्था  करने  तथा  अन्य  सभी  बातों  पर  PEUg  की  मांगों  के  यहां  प्रस्तुत  किये  जाने

 के  समय  ही  चर्चा  की  जाय  |

 fait  एन०  ato  चौधरी  :  जब  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  को  इस  सम्बन्ध  में  ५०

 \oX  प्रतिशत  तक  सहायता देती  तो  उसे  यह  भी  मालूम करना  चाहिये  कि  उस  धन  का  व्यय  कहां

 प्रौढ़  किस  प्रकार  किया  जा  रहा  है  ।  मेरा  भ्रनुभव  तो  यह  है  कि  राशि  का  दुरुपयोग होता  ह

 अरे  ढंग  से  उसकी  व्यवस्था  की  जाती  है  ।  चंकि  केन्द्रीय  सरकार  इसकी  व्यवस्था  कर  रही  इसलिये

 उसे  देखना  चाहिये  कि  यह  व्यय  उचित  रूप  से  किया  जाय  ae  राशि  उन  क्षेत्रों  को  विभिन्न  प्रकार

 की  सहायता  देने  पर  ही  व्यय  होनी  चाहिये  ।

 इसके  अतिरिक्त  मेरा  9.0  हैं  कि  फसल  का  मौसम  समाप्त  होते  ही  यह  सहायता  देनी

 बन्द  कर  दी  जाती है  ।  इससे  अपंग  भ्र  भूमिहीन  व्यक्तियों  को  बड़ी  कठिनाई  हो  जाती  कयोंकि

 फसल  का  मौसम  होने  या  न  होन  का  उनके  लिये  कोई  लाभ  ही  नहीं  होता  है  ।  मैं  सरकार  से  अ्रनंरोध ह

 करता  हूँ  कि  वह  राज्यों  से  इसके  सम्बन्ध  में  सूचना  मंगायें  कौर  ऐसे  व्यक्तियों  को  सहायता  दिये

 जानें  रहने  का  सुनिश्चय कराये

 एक  भ्र ौर  बात  यह  कि  फसल  के  मौसम  के  बाद  अ्रधिकांझ  कृषकों  के  पास  कोई भी  काम

 नहीं  रह  जाता है  |  हम  जब
 समाजवाद

 की
 बातें

 करते  तो  हमें  उन्हें  काम भी  देना  चाहिय ।  जब

 तक
 गांवों

 में
 बेरोज़गारी

 तब  तक  हमें  उन्हें  सहायता  देनी  चाहें  वहां  बाढ़  या  wae

 का  प्रभाव  हो  या  न  हो  ।  श्र  यह  सहायता  हमें  काफी  लम्बें  काल  तक  देनी  पड़ेगी  ।

 दी  जाने  वाली  सहायता  की  व्यवस्था
 के  सम्बन्ध में  मेरा  अ्रनुभव  है  कि  कभी-कभी  मजदूरों

 को  यह
 सहायता  नक़द

 न
 देकर  वस्तु  विशेषकर  चावल  रूप

 में
 दी  जाती

 कई

 मूल  sat में



 गुरुवार  2  PENR  PEU-AG  के  लिये  AX

 अ्रनदानों  की  मांगें

 राज्यों  से  शिकायतें  arg  हैं  कि  यह  चावल  बहुत  ही  खराब  क़िस्म  का  होता  है  उसे  लेने

 के

 लिये  उन्हें  बहुत  दूरस्थ  स्थानों  पर  जाना  पड़ता  ।  भारत  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  राज्य

 सरकारों  से  कहे कि  लोगों को  इस  प्रकार  की  कठिनाइयां  न  उठानी  पड़ें  ।

 fat के०
 क०

 बसु  :
 सरकार

 को  चाहिये कि  वह  यह
 देखे

 कि  सहायता  के  रूप  में
 दी  जाने

 वाली
 इस  रिकी  का  दुरुपयोग  न  हो  ।  सरकार राशि  का  बंटवारा  करके  चुपचाप  बैठ  जाती है  ।  मैंने

 स्वयं  सुन्दरवन के  क्षेत्रों  में  देखा है  कि  सड़कों  के  निर्माण  के  लिये  रुपया  दिया  जाता  कच्ची

 सड़के  बनाई  जाती  हैं  भ्र ौर वे  बरसात  के  दिनों में  बह  जाती  हैं  ।  सरकार  रुपया  व्यय  करके  चप  बैठ

 जाती  हैं
 ।

 उसे  बन्ध  बनाने  की  बात  नहीं  सूझती ।  इसी  प्रकार  सरकार  किसी  वर्ष  में  किसी  क्षेत्र को

 was  पीड़ित  क्षेत्र  घोषित  करती  प्रौढ़  नई  फसल  ब्  पर  चौर-छ  महीनों  बाद  यह  समझ  लेती  हैं  कि

 वहाँ की  कमी दूर  हो  गई  वहाँ  प्रभाव  बना  ही  रहता  है  ।  इससे  कोई  भी  लाभ  नहीं  होता  कृषकों

 की
 बेरोजगारी

 बनी  ही  रहती  कभी-कभी  तो  एक  काम  पूरा  नहीं  पर  उसे  अधूरा  छोड़

 कर  दूसरे  किसी  काम  के  लिये  सहायता  देनी  दुरू  कर  दी  जाती  है  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  इस  प्रकार  रुपया

 बर्बाद  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  पहले  तो  सहायता ही  पर्याप्त  होती  फिर  उसका

 दुरुपयोग  भी
 होता  है  |  प्रशासन  में  कहीं  कोई  ग़लती  है

 ।
 तो  सारा  प्रशासन

 अधिकारियों

 को  पर  चलता या  फिर  अधिकारी  सत्तारूढ़ दल  के  स्थानीय  सदस्यों  के  काय  करते

 हैं  ।  इसके
 कारण  सारा  धन  व्यर्थ  जाता  है  ।  मैं  बताना  चाहता  हूँ  कि  हमारे  गांव  की  दशा  उतनी  सम्पन्न

 नहीं  है  जितनी  कि  सरकार  की  वैधानिक  परिभाषा  उसे  बताती है  ।  हमारे  गांवों  में  नई  फसल

 बाद  भी
 बेरोज़गारी  बनी ही  रहती  है  ।

 इस  सहायता  के  धन  का  पूरा-पूरा  लाभ  उठाने  के  लिये  यह
 आवश्यक  हैं  कि  इन  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  सेवाशर्तों  का  उपयोग  किया  जाय  ।  मैँ  सरकार से  प्रतिरोध

 करता हूँ  कि  वह  एक  वैधानिक  दृष्टिकोण न  अभाव-पीड़ित  क्षेत्र  को  सहायता  देकर यह  न  समझ

 ले
 कि  प्रभाव  मिट  गया  उसे यह  भी  देखना  चाहिये कि  उस  क्षेत्र  के  निवासियों को  उसका  पुरा

 पुरा  लाभ  मिले

 दूसरी  बात  में  औद्योगिक  वित्त  निगम  की  मांग  के  मद  में  बदले  जाने  के

 सम्बन्ध में  कहना  चाहता  मुझे  इस  पर  बड़ी  आपत्ति  हमारे  स्वर्गीय  अध्यक्ष  ने  निश्चित

 तौर पर  यह  निदेश  किया था  कि  इस  प्रकार  के  वर्गीकरण के  परिवर्तन से  पहले  सरकार  को  ऐसे

 मामलों  को  लोक  लेखा  समिति  के  सामने  रखना  चाहिये  ।  इस  मांग  में  इतना  कहा  गया  है

 कि  उसके  बारे  में  महालेखा-परीक्षक  से  परामर्श  कर  लिया  गया  है  ।  लोक  लेखा  समिति  के  सामने

 इसे  क्यों  नहीं  रखा  गया ?  उससे  कतरानें का  प्रयास  किया  गया  है  |  भ्रध्यक्ष  ने  इसके  सम्बन्ध  में

 स्पष्ट  निर्देश  दिया  फिर भी  पता  नहीं  क्यों  सरकार ने  वैसा  नहीं  किया  हूं
 ।

 में  ae  करता  हूँ

 कि  उपाध्यक्ष  महोदय  इस  पर  चर्चा  करने की  नहीं  देंगे  इसे  प्राय-व्ययन में

 सम्मिलित कर  सकते  हैं  ।

 सरकार  कहती  है  कि  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  इसलिये  कोई  मुनाफ़ा  नहीं  हो  सका  कि  लाभ

 भर  हानि  के  लेखे  में  उन  ऋणों  जिनके  वसूल  हो  पाने  में  सन्देह
 व्याज

 को  सम्मिलित

 नहीं  किया  गया  इस  निगम  की  स्थापना  जिस  संविधि  क अझन्तगत  हुई  थी  उसके  समझौते  की

 शर्तों के  अनुसार  सरकार  इस  धन  राशि को  पूरा  करने  के  लिये  बाध्य  हैं
 ।

 ऐसा  कयों  नहीं  किया

 गया ?  चार  वर्ष  पहले  संसद  में  इस  मामले  पर  चर्चा  हुई  थी  जांच  समिति  ने  एक  प्रतिवेदन

 भी  तैयार किया  था  ।  तब  हमने  निगम  के  कई  सदस्यों  की  कड़ी  श्रालोचना  भी  की
 थी  ।

 फिर  भी

 सरकार  ने  झ्र पने  उस  प्रतिनिधि के  विरुद्ध  जो  इस  विनियोजन के  लिये  उत्तरदायी कोई

 area

 नहीं  दस

 पंजी  दे  लगाने  का

 दायित्व  किस  पर र  है  औद्योगिक वित्त
 निगम

 के  वार्षिक

 मूल  wait में



 कप  PENN-NE  के  लिये  MITT  १  RES

 अनुदानों को

 [  श्री  के
 ०  ho

 बसु  |

 प्रतिवेदन  को  देखने  से  पता  लगता  है  कि  यह  राशि  बड़े-बड़े  लोगों  द्वारा  प्रबंधित  बड़ी-बड़ी  व्यापार

 संस्थानों  में  लगायी  गई  है  कौर  उनकी  आर्थिक  दशा  भी  ठीक  है  ।  व्याज  की  कमी  को  पूरा

 करने
 के

 लिये  संसद  से  क्यों  कहा  जाता  है  ?  यह  छोटी-मोटी बात  नहीं  हमें इस  पर
 चर्चा

 करने
 के

 लिये  अधिक  समय  मिलना  चाहिये  ।  सरकार  को भी  इसका  पुरी  तौर  पर
 स्पष्टीकरण

 करना  चाहिये  कि  उसने  इसे  भारित  मद  में  कयों  रखा  है  जिससे  कि  सभा में  इस  पर  aaa  भी

 न  जा  सके
 ?  इसका  स्पष्टीकरण  किया  जाना  चाहिय े|

 टी०  एस०  ए०  चे टिंट यार  :  यह  सहो हैं  कि  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  अधिनियम की
 धारा

 पांच  के  अ्रन्तगत व्याज  की  कुछ  गारंटी  कर  दी  गई  है  ।  यह  भी  उतना  ही  सही  ह  कि

 सरकार  को  देखना  चाहिये कि  निगम  का  कार्य  उचित  रूप  से  चलता  रहे  ।  हम  देख  रहे  हैं  कि

 सरकार को  आरम्भ  से  हो  इस  निगम  को  श्रमिक  सहायता  देनी  पड़ी  है  ।  यह  कहा  गया  हैं
 कि

 सोनेपुर  ग्लास  ae  को दी  गई  धन  राशि  पर  व्याज  नहीं  गया  हैं  ।  क्यों  नहीं
 ?

 फिर  कहा

 गया है  कि  कम्पनियों  के  लेखों पर  १ ४५  व्याज  को  लाभ-हानि  के  लेखे  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 गया  हैं  ।  मुझे  लगता  है  कि  इसमें  कुछ  छिपाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा हैं  |  पर  माननीय  मंत्री
 उसे

 चित  क्यों  ठहराना  चाहते  हैं
 ?

 लोक-सभा तो  .  प्रत्येक मामले  के  पुरे-पुरे  ब्यौरे  को  देख  नहीं  सकती है  sar  इसलिये

 लोक  लेखा  समिति  ate  प्राक्कलन  समिति  बना  दी  है  ।  सरकार  को  लोक  लेखा  समिति का  उपयोग

 भी  करना  चाहिये  ate  देखना  चाहिये  कि  एक  भी  रुपये  का  कहीं  दुरुपयोग न  हो  ।

 इस  प्रकार  प्रतिवर्ष  लगातार  इतनी  प्रति  प्रथ  सहायता  देना  उचित  नहीं  |  इस  मामले

 की  अच्छी  तरह  जांच  पड़ताल  की  जानी  चाहिये  प्रौढ़  शभ्रौद्योगिक  वित्त निगम  को  ठीक  तरीके  से

 चलाना  चाहिये  ।  इस  सभा  के  या  बाहर  के  तीन  चार  सदस्यों  की  समिति  इस  की  देख-भाल  के  लिये

 बनाई  जानी  जरूरी  है  ।  मैं  सरकार  से  नाश  करता  हूँ  कि  शीघ्र  ही  ऐसी  समिति  स्थापित  की  जाएगी

 श्री Zo  एन०  सिंह  :  वित्तीय  प्रक्रिया  और  सभा  द्वारा  नियंत्रण
 के

 मामले
 में  कुछ  दृढ़  निश्चय

 करने का  यह  उचित  समय  है  ।  वित्तीय  मामलों में  इस  सभा  के  प्राधिकार से  यदि  कोई  चीज  बाहर

 लेनी  है  तो  वह  काम  बड़े  ध्यानपूर्वक  सतकंता  से  किया  जाना  चाहिये
 ।

 अधिनियम  में  व्याज

 की  गारंटी  दी  गई  भ्र ौर  यदि  बाद  में  सब  भगतानों  को  भारित  मदों  का  रूप  दे  दिया  गया  तो

 यह  सभा  ऐसी  किसी  विधि  को  गारंटी  नहीं  देगी  ।  किसी  फर्म  की  कुल  राय  से  कितने  धन  का

 विनियोग  करना  इसका  निर्णय  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  द्वारा  किया  जाएगा  ।  समवायों के

 लेखापरीक्षकों  द्वारा जो  तरीका  प्रयोग में  लाया  जाता  वह  हो  सकता  है  सरकार  द्वारा  ५

 गये  तरीके  से  मेल  न  खाता  हो  ।  इसलिये  उसमें  कोई  परिवर्तन करने  से  पूर्व॑  सभा  का  मत  जान
 लिया  जाना  चाहिये  मैं  नहीं  मानता कि  लोक  लेखा  समिति  का  परामर्श लेने  में  कोई  कठिनाई

 क्योंकि  इसकी  बैठकें  तो  होती
 रहती  हैं

 ।
 महालेखा

 परीक्षक ने  झपना मत  दे  दिया  इतना ही  पर्याप्त

 नहीं  यह  सभा  की  सर्वोच्चता का  प्रश्न है  ।  यदि  इन्हें  भारित  मद्दे बना  दिया  गया तो  सभा

 इस  पर  मत  नहीं  दे  सकती  ।  इस  प्रकार के  महत्वपूर्ण  कौर  गम्भीर  मामलों  पर  सभा  का  परामर्श

 अवश्य
 लिया  जाना  चाहिये ।  यदि  सभा  का  तो  कम  से  कम  लोक  लेखा  समिति का  परामर्श

 तो
 झबरी

 ही  लिया  जाना  चाहिये था  |  अनुच्छेद  PLO 2X2  के  भारत  सरकार  के  लेखकों

 क
 रूप  में

 परिवर्तन  करने से  पहले  महालेखा  परीक्षक  की  अनुमति  ली  जानीं  जो  सभा या
 लोक

 लेखा  समिति का  उत्तरदायी  है  ।  कितने  श्राइचर्य  की  बात है  कि  शझ्रधिकारी  की  तो  पूछ

 ली  किन्तु  लोक-सभा  या  लोक  लेखा  समिति का  आ  नहीं  लिया
 गया  ।

 यह  सर्वथा  अनुचित

 मिल  wait में



 १  ae G4  AXE PEYYU-US  के  लिये  अनुपूरक

 अ्रनुदानों  की

 el  इसलिये  जब  लेखा  के  नाम  या  शिक्षकों में  परिवर्तन किया  तो  लोक-सभा या  लोक

 समिति  का  रोमर
 लेना  श्रनिवायं  हो  जाता है  ।  नवीन  रीति  या  प्रश्न  आरम्भ  करना  उचित  नहीं है

 श्री  एम०  सी०  शाह :  इस  मांग  संख्या  ३७  के  दो  प्रदान  उठाये  गये  हैं  ।  एक  नैसर्गिक

 विपत्तियों
 में  वित्तीय  सहायता  के  बारे में  है  इस  पर  विरोधी  पक्ष  के  दो  सदस्य  बोल  चुके हैं  ।

 बंगाल
 के  श्री  र्  Fo बस  ने  औद्योगिक  वित्त  निगम  का  wet  उठाया है  ।  दूसरे  मित्रों  ने  भी  वह

 प्रशन  उठाया  हैं  ।  मेरे  माननीय  मित्र  शर  साथी  श्री ए०  सी०  गह  औद्योगिक  वित्त  निगम के  बारे  में

 उस  प्रशन  का  उत्तर  देंगे  ।  समय  कम  हैं  पर  अ्रधिक  महत्वपूर्ण  मांगें  सामने  इसलिये  नैसर्गिक  विपत्तियों

 में
 वित्तीय  सहायता  के  मामले  पर  मैँ  इस  समय  नहीं  बोलना  चाहता |

 पुनर्वास  मंत्री  मे हरचन्द  श्राप  मेरा  समय  ले  सकते  हैं  ।

 श्री एम०  सी०  शाह  श्री  ho  क०  बस  तरह  जानते  हैं  कि  नैसर्गिक  विपत्तियों  में

 सहायता  देना  राज्यों का  उत्तरदायित्व  होता  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तो  किसी  सूत्र  के  अधीन  केवल

 कुल  सहायता  ही  दी  जा  सकती  है  ।  geur a  केन्द्रीय  सरकार  भ्रन॒दानों पत्थर  ऋणों  के  रूप  में  कुछ

 वित्तीय  सहायता  देने  का  भार  ले  रखा  है  ।  भ्रनदानों  के  रूप में  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  गई  निष्कारण

 सहायता का  Yo  प्रतिशत  केन्द्र  द्वारा  दिया  जाता है  ।  राज्यों  द्वारा  अ्रभावग्रस्त  क्षेत्रों  में  प्रारम्भ  किये

 जाने  वाले
 कामों

 के
 लिये  राज्यों  को  ऋण  भी  दिये  जाते  हैं  ।  वह  भी  जब  राज्य  निष्कारण

 सहायता
 शर  ऋणों  के  रूप  में  स्वीकृत  उन  योजनाओं  पर  कुछ

 खे
 कर  चुके  हों

 ।
 केन्द्रीय  सरकार

 ऋण  देती  है  ।  इस  हमने  ३  करोड़  रुपये  भ्रनदानों झ  के  लिये  ३  करोड़  रुपये

 ऋण  के  लिये  दिये हैं  ।  देश  के  बहत  से  भागों  में  नैसर्गिक  विपत्तियां  we  बाढ़ें  we  दक्षिण  में

 चक्नबातों के रूप में के  रूप  में  नैर्सागिक  विपत्तियां  ars  इसलिये  केन्द्रीय  सरकार  को  इन  राज्यों को  कुछ  प्रतीक

 सहायता  देनी  थी
 ।

 इसलिये  हमें
 ४

 रुपये  के  अनुपूरक  प्रदान  की  मांग  करनी  पड़ी
 ।

 हम  अनुभव

 करते हैं  कि  भ्रनृदानों  के  १९५४-४६  में  ७  करोड़  रुपये की  शझ्रावश्यकता  होगी  ।  माननीय

 सदस्यों  द्वारा  यहां  बहुत  सी  बातें  कही गईं  जो  सम्बन्धित  राज्यों से  कही  जानी  चाहियें थीं  ।

 यह  मांग  नैसर्गिक  विपत्तियों  के  बारे  में  इन  राज्यों  के  लोगों  की  बेकारी  ऐसी  दूसरी  कठिनाइयों

 के  बारे में  नहीं ।  वास्तव  में  प्रथम  पंचवर्षीय योजना  ने  इस  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  १५  करोड़

 रुपये  की  व्यवस्था की  हैं  ।  अगले  वर्ष  हमने  £  करोड़  रुपये  का  प्रबन्ध  किया  है  |  हम  यह  पूर्व

 नहीं  लगा  सकते  कि  नैसर्गिक  विपत्तियां  कराएंगी  ।  हमें  सदा  यह  श्रद्धा  कौर  प्रार्थना करनी  चाहिये

 कि  कोई  नैसर्गिक  विपत्तियाँ न  are  कौर  राज्यों को  इस  रूप  में  विभिन्‍न  सहायता  देने  की  श्रावइ्यकता

 न  पड़े  ।  एक  माननीय सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार को  इन  बातों  की
 जांच  करके

 मालम  करना  चाहिये  कि  राज्यों  की  क्या  श्रावव्यकता  होगी  ।  हमें  ऐसी  कल्पना  ही  क्यों  करनी

 चाहिये  कि  नैसर्गिक  विपत्तियां  आएंगी  कौर हमें  इन  बातों की  पड़ताल करनी  चाहिए  ?

 निष्कारण  सहायता  के  बारे  जब  कोई  ls  दी  जाती  हम  २  करोड़  रुपये  तक  Yo

 प्रतिशत  देते  हैं  उससे  ऊपर  राशि  के  लिये  94.0  प्रतिदिन  ।  हमने  सुत्र में  ढील  भी  कर  दी  है  ।

 भाव-ग्रस्त  क्षेत्रो ंमें  सहायता  देते हए  राज्यों  द्वारा  स्थायी  हस्तियां  बनाई  जाती  तो
 हम

 सहायता  नहीं  देते  अन्यथा  हम  सदा  उनकी  कठिनाइयों  में  उनकी  सहायता करने  का  प्रयत्न  करते

 किसी भी  प्रकार  कृपण  होने का  कोई  प्रश्न  नहीं  कराता  ।  जब  उन्होंने  अनुदान  मांगे  तो  हमने

 उदारता
 के  साथ  दिये हैं  ।  जब  कभी  हम  देखते  हैं  कि  सहायता  देना  उचित

 तो
 हम  उनकी  सहायता

 करने  में  एक  मिनट  की  भी  देर  नहीं  करते  |  माननीय  मित्र  श्री
 क ०  Ho  बसु

 ने  सड़कों  कौर  बाघों

 शादी
 की  उन्नति  के  बारे में  कहा  है  ।

 ये  राज्य  सरकारों  के  काम  हैं
 ।

 उन्हें  परामर्श  दिया  जाता  हैंਂ  कि

 मूल  ant  में
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 एम०  ato  शाह

 वह  इन  मामलों  में  राज्य  सरकारों  को  लिखे  कि  वे  भ्रत्यधिक  ध्यान  रखें  व्यर्थ  धन  नष्ट  न  होने  दें  ।

 केन्द्रीय  सरकार  को  यह  देखना  होता  है  कि  राज्यों  को  जो  वित्तीय  सहायता दी  गई  है  वह  उचित ढंग

 से  खर्च  की  गई  है  या  नहीं  |  उसके  लिये  वह  सदा  कुछ  निरीक्षण  करती है  दौर सब  व्यौरा  मंगवाती

 al  उनकी  जांच  पड़ताल  होती  है  ।  मैं  इस  बारे में  श्र  अ्रधिक  कहना  श्रावश्यक  नहीं  समझता

 जैसा  कि  मैंने  प्रारम्भ  में  मैं  सभा  का  शरीक  समय  नहीं  लूंगा  |  way  ७  सहयोगी

 श्री ए०  ato  गुह  से  प्रौद्योगिक वित्त  निगम  के  बारे में  बोलने की  प्रार्थना  करूंगा ।

 श्री  ए०  ato  गुह
 :  औद्योगिक वित्त  निगम  सदा  दिलचस्प  श्र  उत्तेजक  विषय  हैं

 ।  माननीय

 मित्र ने  कहा  है  कि  कुछ  समवायों  से  ब्याज  नहीं  लिया  गया है  ।  मैं  समझता  हूँ  उन्हें  सोदेपुर
 शीशा

 कारखानों
 की

 स्थिति  का  स्मरण  होगा ।  यह  कुछ  भी  नहीं  दे
 सकती  थी  ।  ये

 दूसरे  समवाय
 भी

 ब्याज  देने  में  अ्रसमर्थ  थे  |  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की  मंत्रणा पर  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  यह

 निगम  अपने  संतुलन  पत्र में  इन  समवायों  से  कोई  ब्याज न  दिखाए  |

 श्री  कण  के०  बसु  :
 यह  वाणिज्यिक  लेखापालन  है  ।  जब  तक  इसे

 प्राप्य
 ऋण

 न
 समझा

 श्री  go  सी०
 गृह

 :
 यह  ऋण  हैं

 ।  इसीलिये  तो  मैं  कहता हूँ
 कि

 ब्याज
 दिखाने

 का  कोई

 लाभ  नहीं  है  क्योंकि  हम  यह  जानते  थे  कि  सोदेपुर  afar  कारखाने की  भारी  हानि  के  साथ  नीलामी

 होने  वाली  हैं  ।  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की  मंत्रणा  पर  ही  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  संतुलन

 पत्र में  ब्याज  नहीं  दिखाया गया  ।  कुछ  श्रप्नाप्य  ऋणों  के  लिये  भी व्यवस्था की  गई  थी  ।  नियंत्रक

 महालेखा  परीक्षक  की  मंत्रणा  पर  रक्षित  निधि  में  १५  लाख  रुपये का  उपबन्ध  करने का  निर्णय

 किया  गया  मैं  समझता  हूं
 कि

 प्रत्येक  प्रौद्योगिक  कौर  प्रत्येक  वाणिज्यिक  उपक्रम

 स्वाभाविक  रूप में  यही  करता  है  कौर  रक्षित  निधि  में  कुछ  जमा  करता  हैं  ।  प्रौद्योगिक वित्त  निगम

 ने  इतनी  देर  से  ऐसा  नहीं  किया  ।  यह  १५  लाख  रुपये  की  रक्षित  निधि की  व्यवस्था  करने
 के

 लिये

 किया  गया  है  क्योंकि  कुछ  ऋण  ऐसे  हैं  जिन्हें  भ्रप्नाप्य ऋण  समझा  जाता  है  |

 श्री
 क ०  क०

 बसु  श्र  श्री
 Ao

 एन  सिंह  द्वारा  कौर इस  भी
 जो

 बात
 विशेष

 रूप  से

 उठाई गई  उसके  बारे  में  मैं  समझता  हुँ  कि  वक्ता  इस  बात  से  सहमत  थे  कि  सरकार  को  एक  लेखा

 को  दूसरे  लेखा में  बदलने  का  अधिकार  या  प्राधिकार  है  ।  किन्तु  कठिनाई  यह  है  कि  पारिभाषिक

 दृष्टि से
 उक्त

 वर्ष  में  कुछ  लाभ  हुमा था  ।  प्रश्न यह  हैं  कि  सरकार यह  आर्थिक  सहायता  देकर
 इस

 हानि  को
 क्यों

 पुरा  करे  ।  जैसा कि  मैं  पहले  कह  चुका  जो  लाभ  garg  ag  रक्षित  निधि
 को

 दिया  जा  चुका  है  ।  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  के  लिये  गारंटी  किया  हुआ  लाभांश  देना  संभव  नहीं था  ।

 स्वीकृत लेखा  को  भारित  लेखा  में  बदलने  के  बारे  में  श्री  टी०  एन०  सिंह  ने  संविधान  के  श्रनुन्छेद  १५०

 का  उल्लेख  किया  इस भ्रनुच्छेद  में  यह  कहा  गया  है  कि

 के  श्र  राज्यों  के  लेखाओं  को  ऐसे  रूप  में  रखा  जायेगा  जैसा कि  भारत  का

 नियंत्रक  महालेखा  राष्ट्रपति के  wasted  विदित  करे
 18.0

 मेँ  समझता हूँ  कि  सरकार ने  इस  भ्रनुच्छेद  के  अधीन  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की मंत्रणा

 पर  इस  मद  को  भारित  शीर्ष  में  डाल  कर  बिल्कुल  वैधानिक  ढंग  से  ae  संविधान  की  भावना  के  2.0

 कार्य  किया  है  |

 श्री  टी०  एन०  fag:  पहली  बार  महालेखा  परीक्षक  की  मंत्रणा  के  बिना  ही  ऐसा  किया

 गया  था  |

 fait ए०  सी०  गृह
 :

 पुरानी  बातों  को  उठाने  का  कोई  उपयोग  नहीं  हैऔर  पुनः  अध्यक्ष

 महोदय
 ने  इन  बातों  का  वर्णन  करते हुए  कहा  कोई  विनिर्णय  नहीं

 दे
 रहा  किन्तु

 मैं
 सुझाव

 मूल  wait  में
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 अ्रनुदानों  की

 दर
 कि  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  ae  लोक  लेखा  समिति  का  परामर्श  लिया  जाना  चाहिये  पी

 हम  ने  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  का  परामर्श लिया  भर  उन्होंने  कहा कि  यह  waaay  नहीं  है

 योंकि वह  भी  सरकार  के  निर्वचन  से  सहमत  थे  क्योंकि  serge  १५०  के  भ्रमित वह  यह  कहने

 के
 लिये  सक्षम हैं  कि  लेखा  किस  रूप  में  रखा  जाये  ।  तब  हमने  संसद्‌  सचिवालय  को  सूचना दी  ।  इसका

 यह  रथ हैं  कि  हमने  इस  वर्ष  फरवरी  में  भ्रध्यक्ष  महोदय  को  इस  निर्णय  की  सूचना  दी  कौर  संसद

 सचिवालय या  अध्यक्ष  महोदय  ने  इस  निर्णय  पर  कोई  आपत्ति नहीं  मैं  कह  सकता  हूँ

 टी०  एन०  सिंह  :  आपने  सभा  को  क्यों  सूचना  नहीं  दी  ।

 दिए ए०  सी०  गुह  :  अध्यक्ष  महोदय  का  सुझाव  यह  था  कि  हमें  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  का

 परामर्श  लेना  चाहिये  हमने  अध्यक्ष महोदय  को  सूचना  दे  दी  ।  हम  ने  नियंत्रक  महालेखा

 परीक्षक
 का

 परामर्श
 लिया  अ्रनुच्छेंद  १५०  के  अधीन यह  स्पष्ट है  कि  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक

 की  मंत्रणा  पर  ही  यह  निर्णय  किया  जायेगा  ि भ के व्यय  के  लेखा  किस  रूप  में  रखे  जायें  कौर  हमने  नियंत्रक

 महालेखा  परीक्षक  की  मंत्रणा  की  सुचना  संसद  सचिवालय  को  दे  दी  कौर  उसने  उस  निर्णय पर  कोई

 आपत्ति नहीं  की  ।

 श्री
 do

 एन०  ७.  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक इस  बात  का  निर्णय  कर  सकता परन्तु

 भ्रध्यक्ष  महोदय  ने  सुझाव  सभा  में  दिया था  इसलिये  ऐसा  कोई  निर्णय  करने  के  पूर्व  सभा  को  सूचना

 दी  जानी  चाहिये थी  ।

 दिए ए०  सी०  गृह  :  मैं  पहले  कह  चुका हूँ  कि  भ्रध्यक्ष  महोदय  ने  कोई  निर्णय  नहीं  दिया  था  ।

 यह  केवल  सुझाव  था  कौर  हमने  इसके  शभ्रनुसार  कार्य  किया  महालेखा  परीक्षक  की  सम्मति से

 सरकार  द्वारा  किये  गये  निर्णय  की  अध्यक्ष  महोदय  को  समय  पर  सूचना दे  हम  इस  चीज़

 के
 लियें  सभा

 के  सामने  उपस्थित  हुए  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  कोई  लेखा  मतापेक्षी  है  या  यह  संविधान  के  निर्वाचन  का

 विषय  है  भर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  यह  निर्णय  देता  है  कि  लेखा  मतापेक्षी  हैं  या  भारित  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 ने

 सुझाव  दिया  था  कि  जब  किसी  लेखे  को  मतापेक्षी  atte
 से  भारित  शीष

 में  स्थानान्तरित  किया जा  रहा  हो  तो  कम  से  कम  उस  मामले में  लोक  लेखा  समिति  से  परामर्श

 किया  जाना  परन्तु  सरकार  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  से  परामर्श  feat  कौर

 उनका  यह  मत है  कि  जब  सरकार  महालेखा  परीक्षक  एक  बात पर  सहमत  हैं  तो  तब  यह  ग़लती

 कि

 श्री  vo  सी०  गृह  :  यह  केवल  सरकार का  ही  मत  नहीं  बल्कि  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक

 का  भी  मत  है  उन्होंने  भ्रध्यक्ष  महोदय  को भी  इस से  सूचित  किया  था  |

 महोदय  :  जब  सरकार  ने  महालेखा  परीक्षक  से  परामर्श  किया  भ्रौर  वे  भ्रामक  में  सहमत

 थे  कि  जहां तक  इस  मद  का  सम्बन्ध  है  इसे  मतापेक्षी  ay  की  अपेक्षा  भारित शीर्ष  के  भ्रन्तरगंत

 रखा  जाना  चाहिये  तब  सरकार  ने  यह  कि  वह  इस  मद  को  भारित  शीष  के  भ्रन्तगंत  रख  सकती

 है  ,  यदि  सरकार  wie  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  प्रयास  में  सहमत न  हों  तब  सरकार  संभवत

 इसे  लोक  लेखा  समिति  कौर  प्राक्कलन  समिति  के  समक्ष  भी  रख  सकती  हे  ।  अब  सरकार  का

 यह  मत  है  कि  सरकार  कौर  महालेखा  परीक्षक  इस  बात  पर  सहमत  हो  चुके  हैं  कि  इसे  भारित

 शीर्ष  के  भ्रन्तर्गत  रखा  जाना  चाहिये  था  ।  उनके  विचार  में  इसे  भारित  शीर्ष  में  स्थानान्तरित

 किया  ज
 जाना  चाहिये

 ।
 जैसा

 कि
 श्री  टी०  Udc  सिंह

 ने

 कहा
 है

 शर  श्रेय  महोदय  ने  भी

 pra  अंग्रेजी  में



 श्र  PEXR-AG  के
 लिये  भ्रनुपूरक  १  FEKg

 भ्र तु दानों  की  मांगें

 [  सभापति  महोदय |

 लोक-सभा  में  चर्चा  की  अच्छा  होता  यदि वे  लोक-सभा  को  भी  विश्वास  में  ले  लेते  ।
 लोक-सभा

 पर  इस  बात  का  निर्णय  करना  न
 भी  छोड़ा  जाता  परन्तु  कम  से  कम  इसे  इस  बात  की  सूचना दी  जा

 सकती  थी  कि  इस  प्रकार  की  बात  की  जा  रही  है  ।  क्योंकि  लोक-सभा  को  सूचित  न  करने  से  मैं  समझता

 हूँ  fe
 लोक-सभा

 का
 विशेष  अधिकार

 छीन  लिया गया  हैं  ।

 श्री  टी०  एन०  सिंह  :
 एक  बात  कौर  भी  है  ।  अनुच्छेद  के  संसद्‌  का

 सर्वोत्तम  प्राधिकार

 नहीं  छीना  गया  है  ।  चाहे  महालेखा  परीक्षक  द्वारा ही  लेखा  पद्धति  का  रूप  तय  किया  जाना  होता  हैं

 फिर भी  महालेखा  परीक्षक  ३  का  उत्तरदायी रहता  है  ।  इसलिये  हमें  एक  ऐसे  अधिकार  से  वंचित

 किया  गया  है  जिसका  कि  हम--यदि हमें  पहले  सूचना  मिल  जाती  तो--प्रयोग कर  सकते  थे  ।

 महोदय
 :

 मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूँ  कि  लोक-सभा  को
 जानकारी

 दी  जानी  चाहिये ब

 परन्तु  जहां तक  उस  अधिकार  का  सम्बन्ध  है  माननीय  सदस्य  इस  बात  स्वीकार  करेंगे
 कि

 यह  बात  संविधान  के  निवेदन  से  सम्बन्ध  रखती  है  कौर हम  संविधान  द्वारा  तथा  जो  कुछ  भी

 अरब  मैं
 कटौती

 प्रस्ताव  संख्या  १९  तथा २०  लोक-सभा  के  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करता  हूँ
 1

 [  सभापति  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  तथा  २०  मतदान के  लिये

 प्रस्तुत  किये
 तथा  स्वीकृत  हुए  ।  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  निम्न  माँग  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  की  गई  तथा  स्वीकृत  हुई
 :

 साँग  संख्या  शीर्षक

 Ru  वित्त मंत्रालय  के  अधीन  विविध

 विभाग तथा  प्राय  व्यय  {19,0  २,०००  रुपये

 श्रीमती  रेणु चक्र वर्त ों :  इस  समय  तीन  बजने  में  दस  मिनट  हैं  कौर  शेष  मांगों पर

 तीन  बजे  मतदान  हम  ने  आरम्भ  में  ही  कहा  था  कि  मांग  संख्या  €१  के  अ्रधीन एक  बड़ी

 राशि की की  मांग  की  गई  मैं  यह  कहना  चाहती हूँ  कि  कम  से  कम  साध  घंटा  कौर  दिया  जाना  चाहिये  |

 महोदय  :  यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  अरन्य  मदों  पर  बाद में  मतदान  किया

 जाये
 कौर  मांग

 संख्या  €१
 पर  पहले  विचार किया  जाये  तो  मैं

 इसके
 लिये

 तैयार
 हूँ

 ।

 श्री
 टी०  बी०  विफल राव  :  मैं  मांग  संख्या

 ८०
 पर  कुछ  कहना  चाहता  हूँ

 ।

 सभापति  महोदय
 :

 जब  हम  एक  बार  यह  तय  कर  चुके  हैं  कि  कुल  मिला  कर  तीन  घंटे  का  समय

 लिया  जायेगा  तो  मैं  इसे  १० या  १४  मिनट  से  अधिक  नहीं  सकता  ।  इसलिये  यदि  मांग  संख्या

 €  १  पर  कम  से  कम  साध
 लगने

 की  सम्भावना  है  तो  हमें  wea  बातों को  छोड़ना  होगा |

 fat  to  ato  बिक्री राव  :  उपाध्यक्ष  महोदय  नें  १५  मिनट  इसके  लिये  wy
 मिनट

 अन्य

 मांग  के  लिये  रखे  थे  ।  हम  १५  मिनट  को  कम  करके  श  या  १०  मिनट  कर  सकते हैं  परन्तु
 *  *

 महोदय
 :

 अ्रच्छी  बात  है  मैं  माननीय  सदस्य  को  ५  मिनट  का  समय  दूंगा ।  क्या  अब

 मांग  संख्या  €१  पर  विचार किया  जायें  ?.

 श्री  कामत
 :
 मांग  संख्या  €  १  को  छोड़  कर  दोष  सभी  मांगों  को  तीन  बजे  तक  निपटा  दिया  जाये  ।

 मांग  संख्या €  १  को  घंटे  का  समय  दे  दिया  जाये

 सभापति  महोदय
 :  तब  मुझे

 सारी  कार्यवाही  को  साध  घंटा  भ्र  बढ़ाना  होगा  |

 sit  में
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 श्री  कामत  :  लोक-सभा  की  सम्मति  से

 महोदय  :  यदि  लोक-सभा की  यही  इच्छा  है  तो  हम  समाप्त  कर  सकते  हैं  ।  मांग

 सख्या  RE  |

 श्री  कामत  :  मैं  मांग  संख्या  ३८  के  सम्बन्ध में  कुछ  पुछना  चाहता  यदि  टिप्पण

 में  केवल  की चर्चा  की  गई  है  |  मैं यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  अ्रनुसूचित  अ्रादिम  जातियों  के

 सुधार a  कल्याण  के  लिये  अरन्य  राज्यों  को  जो  अनुदान  दिये गये  थे  कया  उन्होंने  भी  उनका  उपयोग

 नहीं  किया  है  ate  यदि  नहीं  किया  हैं  तो  वे  राज्य  कौन से  हैं  प्रौढ़  उन  अनुदानों  के  उपयोग न  किये

 जान ेके  कारण क्या  हैं  ?

 tat  एस०  ato  शाह  :  यदि  कोई  राज्य  होते तो*  उनकी  चर्चा  भी  वहां की  गई  होती ।

 इसलिये  केवल  यही  एक  था ।

 सभापति  महोदय
 :

 अरब  मांग  संख्या  ३९,  ५३,  ६४,  ८०,  ८९  ,  €८  श्र
 ि  का

 र  १२८  पर  एक
 साथ  विचार  किया  जायें ।  इन  में  से  कुछ  मांगों  के  सम्बन्ध  में  कटौती  प्रस्ताव  भी  हैं  जिनकी  संख्या

 २१,  २३  से  २६  ३१  से  ३३  है  ।  इन्हें  प्रस्तुत  किया  समझा  जायेगा ।

 श्रनदानों  की ३१  VEUg  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  लिये  भ ६१

 प्रस्तत को गई को  गईं

 साथ  सख्या  दीपक  राशि

 Ra  संघ  at  राज्य  सरकारों  के  बीच  विविध  समायोजन  R%  ४,०००  रुपय

 क  पुलिस  ३८,५८८,०००  रुपये

 द  सूचना  wt  प्रसारण  मंत्रालय  के  प्रधान  विविध

 विभाग  तथा  व्यय  ११,  ६०,०००  रुपय

 ८०  भूतत्वीय  परिमाप  २9,०००  रुपये

 यद  नमक
 a | NY  ३,०००  रुपये

 ८्€  उत्पादन  मंत्रालय  के  wea  विविध  विभाग  तथा  व्यय  88,R¥,000  रुपयें

 es  परिवहन  मंत्रालय  के  भ्रमित  विविध  व्यय  १द८,००,०००  रुपय

 सिचाई  wiz  विद्युत  मंत्रालय  का  श्र ग्य  पंजी  व्यय १२८  at  2¥,2%,000  रुपये

 निम्नलिखित  कटोती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये

 मांग  सख्या  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  आधार  कटौती  राशि

 प्रीमती  रण  चक्रवर्ती  प्रदान  विभाग  तथा  चलचित्र  विभाग

 पर  अ्रतिरिक्त  व्यय  १००  रुपये

 [५  श्री  टी०  बी०  faze  राव  हैदराबाद में  कोयला  निकालने  प्रौर

 काश्मीर  में  गन्धक  के  निक्षेपों  के

 सम्बन्ध में  विभाग का  कार्यकरण  १००  रुपये
 ८०  श्री  कामत  भतत्वीय  परिमाप  की  कार्यवाहियों  में

 विस्तार  १००  रुपये

 मूल  अंग्रेजी  में



 द्  १९५५-५६  के  लिये  अनपरा  2  PERS

 अनुदानों  की

 माग  सख्या  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  आधार  कटौती  राशि

 Ge  at  clo  ato  राव  थाक  लगाने के  लिये  अ्रतिरिक्त

 सहायता  १००  रुपय

 o€  श्री  Fo  कण  बसु  कोयले  की  खानों  में  धाक  लगाने  a

 सम्बन्धित  कार्यवाहियों  का  कार्यकरण  १००  रुपय

 es  श्री  एन०  ato  चौधरी  व्यय  में  ate  के  कारण  हानि  १००  रुपय

 eG  श्री  के०  के०  बस  १००  रुपय हानि  की  तुरन्त  अदायगी

 225.0  श्री  ho  Fo  बसु  विदेशों  से  प्रशिक्षण  के  लिये  ऊंचे

 दामों  पर  उपकरण  खरीदने की  नीति  १००  रुपय

 श्री do  ato  fags राव  :  मैं  मांग  संख्या  ८०  तथा  ८९  के  सम्बन्ध में  कुछ  कहना  चाहता

 हूँ
 ।

 में  प्राकृतिक  संसाधन  ak
 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  के  भ्रमित  भारत के  भूतत्वीय  परिमाप

 से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  ८०  का  समर्थन  करूँगा ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  प्रारूप  में  कहा  गया  है  कि  खनिजों  के  विकास  a  उद्योगों
 के

 विकास  का  झ्रापस में  निकटतम  सम्पक  स्थापित होना  चाहिये  ।  उपयुक्त  मानचित्र  शादी न

 होने के  कारण  खनिजों  का  भली  भांति  लाभ  नहीं  उठाया गया  है  कौर  फलस्वरूप  विकास  का  सम्पूर्ण

 गय क्रम  अत्यावस्थापु्ण  ह  |

 हैदराबाद में  कोयले  के  निक्षेपो ंके  ८००  वर्ग  मील  के  प्राक् कलित  क्षेत्र में  से  हम  केवल  ३०

 वर्ग  मील  से  लाभ  उठा
 सके  हैं

 |  प्रयास
 कुल  क्षेत्र  के

 कवल  ERCE |  भाग  से  हम  लाभ  उठा  रहे  हैं  |

 जहां तक
 उत्पादन

 का  सम्बन्ध  यद्यपि  कोयले
 के  निपेक्ष  का  बहुत  बड़ा

 क्षेत्र  तथापि

 वार्षिक  उत्पादन  कुल  भारत  के  उत्पादन  का  केवल  ४  प्रतिशत  है  ।  हम॑  हैदराबाद  के  दक्षिण  में

 उद्योगों  की  अ्रावश्यकतायें  पुरी  नहीं  कर  रहे  क्योंकि  उनके  निकट  कोयले  खानें  नहीं  हैं  प्रौढ़  सब  से

 नजदीक  कोयले  की  खान  हैदराबाद  में  हे  ।  कौर  यहाँ  से  कोयले  की  बहुत  ही  कम  मात्रा  हैदराबाद  के

 दक्षिण में  स्थित  उद्योगों  को  उपलब्ध  होती है  ।

 यदि  हम  दूसरे  देशों  के  कोयले  के  उत्पादन  से झपने  देश  के  उत्पादन  की  तुलना  करें तो  देखेंगे

 कि  यह  अत्यन्त  ही  प्रावश्यक  है  कि  हमारे  कोयले के  संसाधनों  के  सम्बन्ध  में  उचित  मानचित्र बनाये

 जायें  जहां  पर  कोयला  gate  कोयला  निकाला  नहीं  गया  है  वहां पर  कोयला  निकाल  कर

 लाभ  उठाया  जाय  |

 अरब  मैं  तांबा  कौर  गन्धक  जेसे  प्रत्य  खनिजों  की  चर्चा  करता  हूँ  ।  हम  विदेशों  से  गन्धक  मंगवाते

 हैं  परन्तु  काश्मीर में  गन्धक  के  तीन  लाख  टन  निक्षेपों से  हम  लाभ  नहीं  उठा  सके हैं  कौर  इसका

 कारण यह  बताया  जाता है  कि  वहां  पर  उचित  यातायात  व्यवस्था  नहीं  मैं  यह  सुझाव
 तगा
 a  कि

 इस  सम्बन्ध में  तुरन्त  ही  कुछ  किया  जाना  चाहिये

 भविष्य में  इस्पात के  विशाल  कारखाने  स्थापित  किये  जाने  इसलिये  मैं  यह  कहूँगा  हमारे

 लौह  वयस्क  संसाधनों  के  उचित  मानचित्र  तैयार  किये  जाने  चाहियें  ।

 जहाँ  तक  खनिजों  का  सम्बन्ध  १९४७ का  खनिज  रियायत  तथा  विनियमन  अधिनियम

 तो  है  परन्तु  इस  भ्र धि नियम  की  धारा
 ७  के  wilt  सरकार  को  कुछ  नियम  बनाने  होंगे

 |
 यद्यपि

 अ्रधिनियम  को  पारित  हुए  झूठ  वर्ष  हो  गए  हैं  तथापि  राज  तक  सरकार  यह  नियम  नहीं  बना  सकी  है  ।

 विभिन्न  कोयले  की  खानों  को  जो  सहायता  दी  जाती  है  उसकी  प्रगति  तरह  से  जांच  की  जानी

 चाहिये  |  आजकल  कुल  ८५०
 में  से  कंवल  ३०  कोयले

 की
 खानों  को  सहायता  दी  जाती

 हैं  la ये

 मूल  अंग्रेजी  में
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 अनुदानों  की  मांगें

 ३०  खानें  भी  अ्रपेक्षतया  बड़ी हैं  और  इनका  वार्षिक  उत्पादन  भी  २  लाख  टन  से अधिक है है  |  कोयल

 की  इन  कम्पनियों  द्वारा  थाक  लगाने  के  व्यय के  सम्बन्ध में  जो  ais  दिए  गयें  हैं
 वे

 भी  बहुत  अधिक

 हैं  ।
 में  सरकार  से  कहूँगा  कि  वह  सहायता  देने से  पुर्व  इस  मामले  की  areal  तरह  जांच  करे ग्र ौर

 इन  कोयले की  खानों  को  सहायता  देते  जिनकी  संख्या  केवल  ३०  मज़दूरों  के  प्रतिनिधियों

 को भी  अपने  विश्वास  में  लेना  चाहियें

 श्री  कामत
 :

 मांग  संख्या  ५४  के  पाद  टिप्पण  में
 कहा  गया  है

 कि
 इस  अधिक्य का

 कारण  निजी  थैली  की  रकम  की  कुछ  बकाया  रोगियों  का  भुगतान  हूँ  जो
 श्रकालकोट  के  शासकों

 दारा  पहले  नहीं  मांगी
 गई  थी

 ।

 कुछ  समय  हुमा  जब  हमें  बताया गया  था  कि  प्रधान  मंत्री  की  कपिल पर  बहुत से  भूतपूर्व

 शासकों वर्तमान  राज प्रमुखों  ने  अपनी  निजी  थैलियों  में  कटौती  करना  स्वीकार  किया

 मे  यह
 जानना  चाहता  हूँ  कि  इन  शासकों  ने  क्या  इन  राशियों  का  पहले  इस  कारण  दावा  नहीं  किया  था

 किवे  भूल
 गये

 थे  या वे  जान  बुझ  कर  दावा  कर  रहे  हैं  ।

 मांग  संख्या
 ७४  क पाद  टिप्पण  (He  में  कहा  गया है  कि  सरकार  के  विरुद्ध  मनिपुर

 न्यायालय  द्वारा  डिग्री  की  गई  हैं  कौर  उसकी  रकम  की  शझ्रदायगी  के  लिये  यह  अतिरिक्त  धन  चाहिये  ।

 डिग्री
 न--  रुपये  की  परन्तु  मांग  की  राशि  ४,०००  रुपये है  |  मैं  यह

 जानना  चाहता हूँ
 कि  ६००  रुपये  अधिक  किस  लिये  मांगे  गए  हैं  ।

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०  :  दक्षिण  में  कोयला
 निकालने  के  कार्य  की

 भ्र प्रयाप्त ता  के  बारे में  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  टी०  बी०  faga राव  ने  जो  प्रइन  उठाया  हैं  उसके

 सम्बन्ध  में  मैं  यह  बात  मानता  हूँ  कि  दक्षिण  में  निर्धारित  लक्ष्य  के  अनुसार  कोयले  का  जितना  उत्पादन

 होना  चाहिये  उतना  अब  तक  नहीं  हुमा  हैं  ak  area  केवल  सिंगरेनी  की  कोयले  की  खानों के

 छोटे से  क्षेत्र में  से  कोयला  निकाला जा  रहा  है  ।  परन्तु  जहां  तक  दक्षिण में  कोयले  की  खोज  का

 सम्बन्ध  इस  योजना में  कार्यवाही  बढ़ाने  का  एक प्रस्ताव है  ।  लगभग  ३,८००  वर्ग  मील  क्षेत्र में

 कोयले
 की

 खोज  का  कार्य  किया  जायेगा  |  we  जितने  क्षेत्र में  खोज का  कार्य हो  रहा  है  वहू  बहुत

 कम  खोज के  कार्य को  शीघ्रता  से  पूरा  करने  के  मार्ग में  कठिनाई  उचित  उपकरण  प्रविधिक

 कर्मचारियों  का  न  मिलना  है  ।  इसके  लिये  हम ने  लगभग  दस  या  बारह  महीने  बीते  कुछ  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किये  थे  ।  हमें  मंजूरी  कुछ  धीरे-धीरे  मिल रही  है  कौर  अब  कुछ  उपकरणों  की  प्रतीक्षा की  जा

 रही  है  ।  जब  सब  कुछ  तैयार  हो  जायेगा  तब  दक्षिण में  कोयले  की  खोज  का  कार्यक्रम  तेज़ी  से  होने

 लगेगा  हम  स्थिति से  भली  भांति  परिचित हैं  कौर  ज्यों ही  हमें  वे  बरमे  मिल  जायेंगे  जिनकी

 हमें  प्रतीक्षा  है  हम  कार्य  करना  श्रारम्भ  कर  देंगे ।  हमें  इस  सम्बन्ध में  विदेशों  के  aaa  पर  निर्भर

 रहना  पड़ता  जो  बरमे  भ्र भी  खाने  हैं  उनमें  से
 कुछ  को  ,  तुरन्त  ही  हैदराबाद  क्षेत्र

 में
 भेज  दिया

 जायेगा  भ्र  खोज का  कार्य  area  हो  जायेगा  ।  उन  ate  एकत्रित  जानकारी

 क आधार पर पर  कोयला  निकालने  सम्बन्धी  कायें  प्रारम्भ  हो  जायेगा  |

 fait  adie  मांग  संख्या  ८९  केवल  पारिभाषिक  रूप  में  ही  एक  अनुदान  है  क्योंकि यह

 रकम  कोयला  उपकर  के  कारण  प्राप्त  हुई  थी  शर  कोयला  बोर्ड  को  अवस्य  ही  दी  जानी  यही

 प्रथा  है  ।  जिस  राशि  के  प्राप्त  होने  को  मद्रास  थी  उसे  आयव्ययक  में  उपबन्धित  कर  दिया  गया  था  |

 आयव्ययक  के  प्राक्कलनों से  वास्तविक  संग्रहण  अधिक  हुमा है  प्रौढ़  यह  अधिक्य  रकम  कोयला  बोर्ड

 को  aa  ही  दी  जानी  चाहिये  ।  यह  व्यय  की  राशि  नहीं  है  बल्कि  अ्रधिनियम के  उपबन्धों  के

 भ्रनुसार  सामान्य  राजस्व  मे ंसे  कोयला  बोर्ड  को  यह  राशि  दी  जानी है

 मूल  wat  में
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 श्री  एम०
 सी०  दाह :  मांग  संख्या  ५५  के  सम्बन्ध में  स्थिति  इस  प्रकार  है

 :  कोषागार में  से

 निजी  थैलियों  के  रूप में  कुछ  रकमें  निकाली  जाती  थीं  ।  शासकों  द्वारा  इससे  पहले  उनका  दावा  नहीं

 किया  गया  था  ।  मेरे  पास  इस  सम्बन्ध  में  पुरी  सुची  है  ।  PEXK—-NE  में  संविलीन  राज्यो ंके  शासकों

 की  निजी  थैलियों  का  प्राक्कलन  aan |  लाख  रुपये  था  ate  पुनरीक्षित प्राक्कलन  १३७६२

 लाख  रुपये  भारित  राशि  Poof ATE VT लाख  रुपये  हैं  ।  एकीकृत  राज्यों  के  शासकों के  लिये  तत्संवादी

 mips  AR  ara  रुपये  हैं  ।  जिस  अतिरिक्त  व्यय के  लिये  अनुपूरक  मांग  अ्रपेक्षित है  उसका  ब्योरा

 निम्न है

 \  बम्बई में  संविलीन  सात  राज्यों  के  शासकों  द्वारा  पिछले  वर्षों  में  निजी  थैलियों

 की  जो  राशियां  नहीं  ली  गई  उन  की  2,08,  ३००  रुपये  ;

 लेवा
 के  प्रमुख को  निजी  थैली  की  बकाया  रकम  की  अदायगी  ५१,७००  रुपये

 बम्बई  में  संविलीन  जिन  सात  राज्यों  की  ऊपर  में  चर्चा  को  गई  है  वे

 सांगली  कौर  संजेली  ।  इन  नामों  के

 सामने  निजी  थीली की  राशियां  दिखाई गई  हैं

 महोदय  :  श्री  कामत  ae  जानना  चाहते  थे  कि  इन  निजी  थैलियों  को  देना  बन्द  कर

 देना  चाहिये ऐसी  एक  प्रवृत्ति  परन्तु  जो  रकमें  नहीं  ली  गई  हैं  भी  दी  जा  रही  हैं  ।  वह  इस  बात

 का  उत्तर  चाहते  थे  ।

 श्री  कामत
 :

 हाँ  ।

 श्री  एम०  ato  शाह  :
 जिन  राज्यों ने  राशियां  नहीं ली  हैं  वह  बहुत  छोटे  राज्य  है  ।  उन्हें यह

 रकम  देनी  ही  होगी  क्योंकि  संविधान  के  भ्रमित  इस  बात  की  गारंटी  दी  गई  है  ।  यह  शासकों  पर  निर्भर

 है  कि  वे  स्वेच्छा से  कटौतियों  को  स्वीकार  at)  परन्तु यदि  वे  ऐसा  न  करें तो  हमें  ये  रक़में देनी  ही

 होंगी  क्योंकि  संविधान  में  इस  सम्बन्ध  में  गारंटी  दी  गई  है  ।

 सुरेखा  चन्द्र
 :  उन्होंने  इन  का  दावा  नहीं  कियाਂ  है  ।

 श्री  एम०  ato  शाह
 :

 उन्होंने  दावा  नहीं  किया  है
 ।

 ये  बकाया  रकमें  इसलिये  दावा
 न

 करने  का  प्रशन  नहीं  है  ।

 सुरेश  चन्द्र  :  इनका  पहले  दावा  नहीं  किया गया  हैं  ।

 श्री  एम०  ato  शाह  :  इस  का  श्री  है  कि
 ये  बकाया हैं  ।

 क्योंकि
 वे  इसे  पहले  वसूल  नहीं

 कर  चुक  इसलिये  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  उन्हें  यह  रकम  दी  भी  नहीं  जानी  चाहिये  ।

 महोदय
 :

 aa  मैं  सभी  कटौती  प्रस्तावों  को  लोक-सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिये

 रखता  हूँ  ।

 श्रीमती  ty  चक्रवर्ती  :  मैं  इस  बात  किशोर  संकेत  करना  चाहती  हूँ  कि  कई  बार  कुछ  मंत्रालयों
 ~

 के  मंत्री  कौर  उपमंत्री  सभा  उपस्थित नहीं  होते  ।  कम  से  कम  जब  अनुपूरक  अनुदानों  पर  चर्चा

 की  जा  रही  हो  उस  समय  उन्हें  यहां  उपस्थित  होना  चाहिये  |

 सभापति महोदय  :  मैं  माननीय
 सदस्य

 से  सहमत हूँ  ।  अरब  मैं
 मांग  संख्या  ९१  के

 अ्रतिरिक्त  इन  मांगों  से  सम्बन्धित  दोष  सभी  कटौती  प्रस्तावों
 को  लोक-सभा  के

 समक्ष  मतदान  के

 लिये  रखता  हूँ  ।

 [
 संभ्रांति  महोदय

 द्वारा
 कटौती  प्रस्ताव  मतदान

 के
 लिये  प्रस्तुत  किये  गये  तथा  हुए

 |

 अंग्रेजी  में



 १  PEUX  PEK -AE  के  लिये  भ्रनुपूरक  4&9

 भ्रनुदानों  की

 सभापति  महोदय :  ये  सब  कटौती  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुए  हैं  ।  मैं  मांग  संख्या  €१  के

 भ्र ति रिक्त  शेष  सभी  मांगों  को  लोक-सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता  हूँ
 |

 महोदय  द्वारा  शेष  मांगें  संख्या  ३९,  ५३,  ६४,  ८०,  cé,  €८  तथा

 १२८--मतदान के  लिये  प्रस्तुत  की  गईं  तथा  cata

 मांग  संख्या  ¢—faearfaa  व्यक्तियों  पर  व्यय  वर्ष  VEUY-NE  के  लिये  श्रनुप्रक  अनुदानों

 को
 यह  मांग  सभापति  महोदय  ने  प्रस्तुत  की

 :

 मांग  संख्या  दैविक  राशि

 RR  विस्थापित  व्यक्तियों  पर  व्यय  88, RE, 49,000  रुपये

 निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताकप्रस्तुत  किये  गये

 मांग  संख्या  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  श्राघार  कटौती  राशि

 €१  विस्थापित  व्यक्तियों  को  शिविरों

 से  पुनर्वास  स्थानों  तक  भेजने  में

 धीमी  प्रगति  १००  रुपये

 a  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  पिछले  वर्ष  की  अवशिष्ट राशियों राशियों

 at  समायोजन  १००  रुपये

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :
 यह  एक

 सब
 से  बड़ा  अनुदान जिसे

 पारित  करने  के  लिये

 सभा
 से  कहा  गया  है  ।  इसके  दो  भाग हैं  |  प्रथम का  सम्बन्ध  निष्क्रिय  सम्पत्ति से  है  प्रौढ़  दूसरे  का

 सम्बन्ध पूर्वी  पाकिस्तान  से  art  वाले  शरणार्थियों के  लिये  अतिरिक्त  खर्चे से  हैं  ।

 निष्क्रिय  सम्पत्ति  निधि  के  सम्बन्ध में  मेरा  केवल  यहीं  कथन  है  कि  सरकारी मकान

 थितियों
 को  केवल  लागत  पर  ही  बेच  दिये  जायें  कौर  उनसे  वह  धन  कई  किस्तों  में  वसूल  किया  जाये

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  भराने  वाले  शरणार्थियों  के  सम्बन्ध  में  मैं  निम्नलिखित  दो  बातों  पर  विशेष  जोर  देना

 चाहती
 हूँ  ।

 प्रथम  यह  कि  शरणार्थियों  की  भराती  हुई  इस  बाढ़  को  अस्थायी  रूप  से  कारण  देने  के  लिये जो  कैम्प

 बनाये  गये  हैं  वहां  पर  जनता  की  ददा  अ्रत्यन्त  शोचनीय  तथा  करूणाजनक  है  ।  रेलवे  प्लैटफॉर्मों पर  बच्चों

 wie  स्त्रियों  की  अवस्था  दयनीय  हैं  ।  उन  शरणार्थी  कैम्पों  तथा  केन्द्रों  की  स्थिति  को  सुधारने  की  कौर

 पूरा  ध्यान  दिया  जायें  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  शरणार्थियों  को  कैम्पों  से  हटा  अरन्य  स्थानों  पर  लें  जाकर स्थायी रूप  से

 बसाने  में  कोई  विशेष  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  कौर  उसके  दो  कारण  हैं
 :  प्रथम तो  भूमि की  कमी  कौर

 दूसरा  पुनर्वास  योजनाओं  की  कार्यान्वित  के  विरुद्ध  द्वारा  जारी  की  गई  विषेशाज्ञाए ं।

 यह  सच  हू  कि  पूर्वी  बंगाल  से  भराने  वाले  इन  शरणार्थियों  को  बसाने  के  लिये  हमारे पास  पशचिमी  बंगाल  में

 भूमि की  कमी  परन्तु  फिर  भी  वहां  पर  कुछ  एक  क्षत्र  एसे  हू  जहाँ  पर  इस  प्रयोजन  के  लिये  भूमि  उपलब्ध

 हो  सकती है

 बागज़ोला  कम्प  में  १२,०००  व्यक्ति  गत  तीन  वर्षों  से  रह  रहे  वे  वहाँ  Pei  में  |

 तदुपरांत यह  बताया  गया  कि  नहर  खोदी  जानी  प्रौढ़  उसके  लिये  बहुत  सी  भूमि का  sort  किया  गया
 जो  कि  छोटे-छोटे कृषकों  से  ली  गई  ।  इस  प्रकार  से  सरकार  प्रपनी  योजनाश्रों  को  पूर्ण  करने के  लिये  बेचारे

 छोटे-छोटे कृषकों  को  तंग  करती  है
 ।

 an
 ः

 ह
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 १  १६५६

 अनुदानों की  मांगें

 ती  रेणु  चक्रवर्ती

 के  लिये  भूमि  का  हज प्र जन  करने  के  उपरान्त  सरकार  ने  फिर  aromas  के  पुनर्वास  के  लिय

 गौर  अधिक  कमी  का  अजन करना  प्रारम्भ कर  इस  बार  भी  यह  सारा  भार  बेचारे हो

 कृषकों  पर  ही  श्री  पड़ा  |  Peyy  में  जब  उस  स्थान  के  जिलाधीश  ने  वहां  पधार  कर  सारी  स्थिति

 निरीक्षण  तो  उन्होंने  भी  भ्र पने  प्रतिवेदन में  यह  स्वीकार  किया  कि  भूमि  ग्र घि कतर

 कृषकों  से  ही  ली  गई  हैं  ।

 दूसरी  जोर  बड़े-बड़े  जिमीदार  जिनके  पास  पांच-पांच सौ  बीघे  जमीन  है  उनसे  कोई  भूमि  श्रीकांत

 न  की  गई  इसके  प्रतिष्ठित  हम  ने  बहुत  सी  उसर  भूमि  की  भी  संकेत  किया  परन्तु  सरकार  तो

 छोटे  कृषकों  की  भूमि  को  अजित  करने  पर  ही  हुई  है  ।  ह्म  चाहते  हैं  कि  सरकार  इन  छोटे  कृषकों  की

 कमी का  अ्रजेंन  न  करें  शर  बड़े-बड़े  कृषकों  की  भूमि  करे  |  इसी  विवाद  में  ही  तीन  वर्ष  व्यतीत हो

 चुके  gar  प्रभी  तक  कुछ  निर्णय  नहीं  हु  ।  कौर  उधर  शरणार्थियों बेचारों  की  अवस्था  अधिक से

 अधिक  शोचनीय  तथा  देयनीय होती  जा  रही  हे  |
 इसीलिये  मैं  यह  अनुभव  करती  हूँ  कि  सरकार

 जब  तल

 इस  भूमि को  जीत  करने  के  सम्बन्ध  में  भ्र पनी  नीति  न  तब  तक  वहाँ  के

 निवासियों का  सहयोग  प्राप्त  न  कर  सकेगी ।  जब
 तक  सरकार  इस  समस्या  को  एक  राष्ट्रीय  समस्या

 तब  तक  इन  वाद-विवादों  से  कुछ  भी  लाभ
 न  हो  सकेगा  ।

 क

 महोदय
 :

 कटौती  प्रस्ताव प्रस्तुत  हुए  :
 ्

 निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया

 ः
 आंग  संख्या  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  श्राघार

 कीलों

 राशि

 ६  श्री  नन्द  लाल  शर्मा  निष्क्रिय  सम्पत्ति  तथा  सरकारी  सम्पत्ति  का  बहुत
 अधिक  कीमत  पर  नीलाम  किया  जाना

 teow’
 श्री  नन्द  लाल  धर्मा  :  यस्यांघ्रिरिण  बिजली  जनैरुप्तानि  मूर्घ सु  ।.

 थ
 ह

 सरी  सुरदुमायन्ते
 afd

 प्रार्थना यह  है  कि  पूरक  अनुदान
 की  जो

 यह
 मांग

 है  उसके  लिये  एक  अपील  मेरी  ae

 ई  झगड़ा  नहीं  ।  श्राप  यह  समझ  लें  कि  मुख्य  अनुदान  जितना  बड़ा उससे  बहुत  झ्र धिक

 यह अनुदान  एक  चीज यह  है  ।  दूसरी बात  यह  कि  भ्रापने  बड़ी  कृपा  कर  के

 दाऊद  सत्यता पूर्वक  कह  दिये हैं  कि  यह  राशि  भारत
 की  संचित  निधि

 में
 से

 नहीं  ली  जायेगी ।  इ

 के  लियें  हाउस  को  तो  बड़ी  शान्ति  हो  सकती हे  कि  हमें  कोई  पास  से  तो  खरच  नहीं  करना

 पड़ा ।  श्री  खन्ना  जी  ने  स्वयं  कमाया  ate  स्वयम  ही  खर्चें  कर  दिया  ।  लेकिन  इस  से  उस  उत्पीड़ित

 मंडल  में  निराशा  जरूर  होगी  जिसको  यह  पता  है  कि  सरकार  हमारे ही  खून  से  हम  को  बार-बार

 सींच  रही  है  भ्रौर  फिर  नाम  ले  रही हे  कि  वह  हमारा  पुनर्वास  करवा  रही

 मझे  इस  बात  का  खेद  है  कि  कभी  तक  पूर्वी  बंगाल  की  समस्या  मुंह  बाये  खड़ी  है  बढ़ती  चली

 जा  रही हैं  |  उनका  बसाना  बहुत  श्रावश्यक  ।  भ्र भी तो  साढ़े  उन्नीस  लाख  रुपये  का  ही  सवाल

 फिर ११  करोड़  से  भी  ऊपर  की  समस्या  हमारे  सामने  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  उत्पीड़ितों

 की  रही  है  ।  अभी २६  तारीख  को  लाजपत  नगर  में  रिफ्यूजी  कंवेंशन
 सम्मेलन  )  ।

 उन  बेचारों  के  मन  रो  रहें
 जिनके  पास  शक्ति  नहीं

 है  ।
 उसके  ऊपर  जिस  समय  प्रापर्टीज

 को  area  किया  जाता  तो
 सात-सात  कौर  दस-दस  हज़ार

 की  प्रापर्टी  को  ४७  ५७  हजार  ६०  हजार  में  प्राकार  किया  जाता  जो  १५  हजार

 थे  की  प्रापर्टी
 है  उसको

 ६४,  ६४  हजार  रुपये  में  श्नाक्शन  किया  भव्य  इसी  प्रकार  को

 तों  के  सम्बन्ध में  मेरे  पास  arr  समय  नही ंहै  कि  में  अ्रघिक  कुछ  अ

 मि

 जी  इन

 को
 करते तो

 द्  मल  अंग्रेजी  में

 थ
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 स्वयं  शरणार्थी  S  ।  हो  सकता  है  कि  वह  स्वयं  कुछ  कह  न  सकते  हों  ।  पर  में  निवेदन  करूंगा

 श्री  देशमुख  साहब  से  ग्राम  पंडित  जवाहरलाल  जी  से  कि  वे  इस  बारें  में  कुछ  करें  ।  खन्ना  साहब  से
 मैं

 प्रार्थना करता  हूँ  कि  वे  झगड़  कर  यह  करवाने
 की

 कोशिश  करें
 कि

 गवर्नमेंट  ज्यादा  कांट्रीब्यूट  करे
 |

 हम यह  देव  रह ेहैं  कि  एक
 व्यक्ति  १४,०००  रुपये  की

 प्रापर्टी
 पर

 ६४,०००  रुपया  बोली  देता
 है

 शौर
 उसके

 क्लेम  मे ंसे  उसको  बेनिफिट  मिल  जाता  है  |  वह  समझता  है  कि  उसको  इस

 तरह  से  तो  कुछ  मिलने  वाला  नहीं  इस  वास्ते  वह  यदि  ज्यादा
 बोली  देकर

 जो  कुछ  भी  हासिल

 कर  ले  वही  प्रति  है  ।  मेरे  पास  इस  तरह  की  भी  रिपो  भाई  है  लखनऊ  से  कि  एक  व्यक्ति  ने  ६४,०००

 म
 कुछ  प्रापर्टी  खरीदी  भर  खरीदने  के  बाद  उसे  उसने

 ४०,०००
 में  बेच  दिया  उसने  यह  समझ

 लिया
 कि  जो

 यह  ४०,०००  पी  काफी  है  ।  मैं  कहता  हूँ  कि  गवर्नमेंट को  चाहिये
 कि  वह  स्वयं

 इस  चीज  को  रोके  ।  इस  श्रीकिशन  में  एक  शहरों  सब  से  बड़ी  मुश्किल  की  बात  यह  है  कि  उससे

 हमारा
 बहुत  भारी  नुक्सान  हो  रहा है  ।  पाकिस्तान  का  यह  बार-बार  कहना हैं  कि  मुस्लिम  यहां

 प्रतीक  सम्पत्ति  छोड़ गये  हैं  कौर  हिन्दु  पाकिस्तान में  बहुत  कम  मूल्य  की
 प्रापर्टी  छोड़

 प्रिये  हैं
 ।

 राज
 पाकिस्तान

 के
 अन्दर  हिन्दू  जो  प्रापर्टी  छोड़  कर  भाये  उसका  एक  कौड़ी

 भी
 मलय  नहीं

 मिल  रहा  हैं  लेकिन  इसके  विपरीत  यहां  हमारी  गवर्नमेंट  एक  गलत  पालिसी  को  अपना  कर  मुसलमानों

 की प्रापर्टी  को  कर  रही है  श्र  कीमतों  को  बढ़ा  रही  इसका  नुक्सान  हमें  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 क्षेत्र में  भी  हो  रहाहै  |

 इसलिय ेमें  यह  निवेदन  करूँगा कि  श्राप  एक  शरणार्थी  से  २००  या  ३००  रुपया  महीना

 की  किस्त  लेते  हैं  यह  वाजिब  नहीं है  ।  वह  बेचारा  ५०  रुपया  AT  १००  रुपया  महीना कमा  नहीं  पाता

 श्र न  उसका  नज़ारा  ही  चलता है  तो  फिर  वह  इतनी  बड़ी  रकम  की  किस्त  किस  प्रकार  दे  सकता

 ह  इसलिये  श्रमिकों  जो  पूर्ववर्ती  मिनिस्टर  श्री  जैन  साहब  are  श्री  मोहन  लाल  जिन्होंने

 बार-बार
 यह

 भ्राइवासन
 दिये  थे  कि  शरणार्थी  जहाँ  बैठे  हुए  हैं  उनको  वहाँ  से  उठाया  नहीं  जायेंगा  उस

 पर अप  करें  भर  जो  रुपया  ्  लेना  है  उसको  आसान  किश्तों  में  वसूल  करें  ।  यह

 सारी
 चीज़  दिखाई  नही ंदे  रही हैं  ।  इंस  ah के  न  होनें  से  जो  मरने  वाला  है  वह  या  तो

 मेन
 हू  या  फिर  दरिद्र

 जो  धनवान  चाहे  वहू  शरणार्थी ही  उसके  बारे  में  श्राप  कुछ  करें

 या न  इसमें  मुझे  कोई  एतराज़  नही ंहै  लेकिन  मिडल मैन जो  कि  पिस  .  रहा  जो  भूखा जो

 अपनी  हालत  किसी  को  कह  भी  नहीं  सकता  जो  दरिद्र  उसके  लिये  तो  कुछ  कीजिये  ।  हमारे

 भोसले  मैं  किसी  को  दोष  नहीं  बम्बई  क्षेत्र में  रहते  हैं  हमारे  खन्ना  साहब  कलकत्ता

 में  रहते  हें  ।  इनका  कौन  ध्यान  करेगा ?  मैंने  कितनी ही  विधवायें  देखी  ऐसे-ऐसे  केसिस  देखे  हैं

 जिनको
 देख  कर आदमी रो  पड़ता  है  ।  मैं  श्राप  को  बतलाता  हूँ  कि  एक  अंधी  विधवा  जिसका एक  पागल

 लड़का
 था

 कौर  उसकी
 टूटी  हुई  थी

 कौर  उसकी  एक  छोटी  सी  लड़की  उसको  मैंने  आपके

 नाइजर  के  श्रीमती  रामेश्वरी  नेहरू  के  पास  वहां पर
 आपके

 जो  लेफटिनेन्ट्स हैं  उन्होंने

 उसके  साथ  ऐसा  बुरा  व्यवहार  किया  कि  वह  वहीं  पर  रोने  लग  पड़ी  ।  सैंकड़ों  आदमी  इनाद  हो  गए  कौर

 फिर वह  वहां  से  चली  गई  ।  दूसरा  केस  एक  उस  देवी का  हैं  जो  कि  तरह  श्रफ़ीदी  क्षेत्र  से  राई
 थी  ।

 इसलिये मैं  निवेदन  करूँगा  कि  श्राप  इसकी  शोर  भी  ध्यान  दें  ।  म  नहीं  कहता  कि  पूर्वी

 बंगाल
 से  जो  लोग आरा  रह ेहैं  उनकी  समस्या  कोई कम  महत्वपूर्ण  वह  भी  एक  गम्भीर  समस्या

 इस
 चीज  को  सभी  मानते हैं

 परन्तु
 पश्चिमी  पाकिस्तान  से  ard हुए  उत्पीड़ितों  की  समस्या

 समाप्त
 हो

 गई
 ऐसी  भावना  बिन  दिल  में  नहीं  art  चाहियें ।  मैँ  चाहता  हुँ  कि  गवर्नमेंट  इस

 ओर
 ध्यान  दे  कि  ag  काम्पैंसेशन  पूल  में  क्या  देती  हैऔर  पुरुषार्थियों  को  क्या

 वास्तविक
 _  वास्तविक  सुविधा

 प्रदान  करती है  कौर  व्या
 वह  काफी

 baer  में
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 अनुदानों  की  मांगे

 महोदय  :  कटौती  प्रस्ताव प्रस्तुत  हुमा

 निम्न  लिखित  कठौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये

 मांग  सख्या  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  आधार  कटौती  राशि

 G8  श्री  एन०  बी०  चौधरी  पुनर्वास  योजनाओं  तथा  कैम्पों  में  रह

 रहे  लोगों की  में  सुधार  की

 मंद  प्रगति  १००  रुपय

 १  बना  क०  ho  बसु  कैम्पों  में  कार्य  चलाने  का  ढंग  तथा

 दरणार्धियों को  कैम्पों  से  हटाकर

 बसाने  के  कार्य  की  मन्द  प्रगति  १००  रुपय

 सभापति  महोदय  :  कटौती  प्रस्ताव प्रस्तुत  हुए  ।

 श्रीमती  इला  पालचौघरी  )  पुनर्वास-कार्यों के  लिये  पहले हो  एक  भारी  अनुदान

 दिया जा  चुका  22,238 X9,000 SIT HT रुपये  की
 एक  कौर  अनुपूरक  राशि  की  स्वीकृति

 मांगी गई  है  इसके  सम्बन्ध  में  मेरा  केवल  यही  कथन  है  कि  जब  इस  waar  को  शरणार्थियों  के

 भले के  लिये  लगाया  जा  रहा  तो  तपेदिक  के  रोगियों  की  ae  विशेष  ध्यान  दिया  जाये  ।  में

 मंत्री  महोदय  से  यह  प्रार्थना  करूँगी  कि  वह  यह  देखें  कि  तपेदिक  के  रोगियों  की  चिकित्सा  की

 विशेष  ध्यान  fear  जाये

 अनुपूरक  अ्रनुदान  की  यह  राशि  ऐसे  व्यक्तियों  के  कल्याण-कार्यों  पर  लगाया  जाये  जिन्हें

 सहायता की  विलम्ब  HaHa  है  ।  उन्हें  शी  घ्नातिश्लीघ्र  सहायता  देने के  लिये  एक  पृथक  विभाग

 की  स्थापना की  जाये

 श्री  डी०  ato  फार्मा
 :  निष्क्रिय  सम्पत्ति

 को  नीलामी  के  द्वारा  बेचना  एक  पाखण्ड बन  गया

 निष्क्रिय  सम्पत्ति  की  नीलाम  करने  की  यह  नीति  राज  बसे  हुए  शरणार्थियों  को  फिर
 से

 विस्थापित  कर  रही  है  ।  नीलामी  के  द्वारा  यह  सम्पत्ति  केवल  उन्हीं  लोगों को  बेची  जा  रही है  जो  कि

 धनवान  हैं  Waa  जिनके  भ्र पने  दावे  हैं  ।  प्रत  मंत्रालय  से  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  वह  निष्क्रिय

 सम्पतियों  का  स्वयं  मुल्यांकन  करें प्रौर उसी उसी  के  हिसाब  से  उन्हें  बेचे

 दूसरी  बात  यह  हैं  कि  बहुत से  शरणार्थियों  ने  निष्क्रमणार्थियों द्वारा  छोड़ी  गई  दुकानों  पर

 कब्जी  कर  लिया  है  a  कारबन  सुचारू  रूप  से  व्यापार  चलाकर  अपना  जीवनयापन  कर

 रह ह । अब  सरकार  उन्हें  उन  स्थानों  से  हटाने  का  प्रयत्न  कर  रही  इस  से  तो  उनका  सारा

 व्यापार  समाप्त  हो  जायेगा  |  सरकार  से  मेरी  प्रार्थना है  कि  वह  इन  निरीक्षित  तथा  हरसहाय

 शरणार्थियों  को  विस्थापित  करने  का  प्रयत्न न  करें  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती का  हैं  कि  हमें एक  राष्ट्रीय  नीति  बनानी  चाहिये  ।  मैं  कहता  हूँ

 के  हमारी  नीति  एक  राष्ट्रीय नीति  हूं  परन्तु  कठिनाई  यही हैं  कि  हम  उसे  सुचारू  रूप से  कार्यान्वित

 नहीं  करते  |  उन  कैम्पों  तथा  अनाथालयों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  अवस्था  अत्यन्त  शोचनीय  है  |

 सरकार  से  प्रार्थना  हैं  कि  उनकी  को  सुधारने  का  प्रयत्न  किया  जाये  ।  कौर  उन

 शरणार्थियों  को  बसाने  के  लिये एक  सुन्दरतम  योजना  बनाई  जाये  |

 श्री  बी०  के०  दास
 :

 भूमि
 की  कमी  ही  सब  से  बड़ी  कठिनाई  बताई  गई  है

 |  प्रतिवेदन

 से  ज्ञात  होता  हूँ  कि  पश्चिमी  बंगाल
 के  अतिरिक्त  wea  राज्यों  ने  १,३८,६००  एकड़  भूमि  प्रस्तुत की

 इस  में  से  wil  तक  25,000

 एकड़
 भूमि  संगीत  की  जा  चुकी  है

 ।  परन्तु मैं  यह  पुछना  चाहता

 wast  में
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 भ्रनुदानों  की  मांगें

 हूं  कि  क्या  झ्र भी  तक  कृष्य करण  का  कोई  काय  प्रारम्भ  gard  इसके  बिना  शरणार्थी  are

 को  हल  करने में  बड़ी देर  लग  जायेगी

 हमें  यह  बताया  गया  है  कि  त्रिपुरा  में  ८०,०००  एकड़  तथा  निचार  में  ६,०००  एकड़  भूमि  का

 कृष्य करण  किया जा  सकता  परन्तु  इस  दिशा में  अभी  तक  कुछ  भी  नहीं  किया गया  है  ।
 we

 इस  कार्य को  शीघ्रातिशीघ्र करने  का  कोई  प्रबन्ध  किया  जाये  ।

 विरोधी  दल  के  एक  सदस्य  ने  सदैव  यह  कहा  है  कि  बंगाल में  इस  कार्य  के  लिये  भूमि

 माननीय  मंत्री ने  यह  भ्राइवासन  दिया है  कि  वह  हमें  यह  बतायेंगे कि  वहां  कितनी  भूमि  मिल

 सकती  है  ।  फिर  भी  मेरा  ख्याल है  कि  सभी  शरणार्थियों  को  पश्चिमी  बंगाल  में  ही  बसा  देना  संभव

 नहीं  झ्र  हमें  भ्रमण  क्षेत्रों  से  भूमि  प्राप्त  करनी  होगी  मैं  चाहता हूं  कि  मंत्री  महोदय  भूमि

 की  स्थिति पर  स्वयं  प्रकाश  डालें

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 जनाब  जहां  तक  इस  का  ताल्लुक  है  एक  सवाल तो

 मगरबी  [  पश्चिमी  |  पाकिस्तान के  डिस्प्लेस्ड  विस्थापित  व्यक्तियों  ]  के  बारे में  है

 दूसरा  सवाल  [  पूर्वी ]  पाकिस्तान  से  उन  भाई  और  बहिनों  को  मदद  देने  का  है  जो  कि

 वहां  से  अरपना  घर-बार  छोड़कर  मगर बी  बंगाल  wie  हिन्दुस्तान  में  ग्रा  रहे  हैं  ।

 सवाल  तो  छोटा-सा  लेकिन  जहां तक  बहस  का  ताल्लुक  है  मुझे  कहना  पड़ता  है  कि

 रिहैबिलिटेशन  मिनिस्ट्री  को  तमाम  पालिसी  चाहे  वह  रिलीफ  की  है  चाहे  रिहैबिलिटेशन

 चाहें  काम्पैंसेशन  उसके  मुताल्लिक  काफी  जोर  से  बहस  हुई  है  |  मैं  बहुत  सी  चीजों  में  तो  नहीं  जाना

 चाहता  लेकिन  चन्द  एक  मोटो-मोटी  चीजों  का  जवाब  देना  चाहता  हूँ  ।  पहले  मैं  मदार की  बंगाल

 की  तरफ  आपका  ध्यान  ले  जाना  चाहता  हूं  ।

 हालात  कुछ  ऐसे  हैं  कि  जहां  तक  मारकर  बंगाल  से  निकास  या  माइग्रेशन  [ प्रतिजन ]  का

 ताल्लुक  है  वह  दिन ब  दिन  बढ़  रहा  हैं  ।  जहां  पिछले  साल  यानी  सन्‌  rear  में  कोई  एक  लाख  बीस

 हजार  बहिनें  कौर भाई  भराये  यानी  दस  हजार  माहवार  के  हिसाब  वहां  गुज़िश्ता  साल
 यानी  ्य  PEUY  में  यह  तादाद  2, 0,000  थी  जो कि  एवरेज [  में  करीब  २०,०००

 माहवार  होगी  |  गुज़िश्ता  तीन  चार  महीनों  में  माइग्रेशन  सर्टिफक्टों  की  दरखास्तों  की  तादाद  लगातार

 बढ़  रही है  ।  दिसम्बर  के  महीने  में  मगर  यह  तादाद  ११,०००  थी  तो  जनवरी में  वहू  १८,०००

 हो  तो  जिस  वक्त  कि  हम  रिहेबिलिटेशन  का  सवाल  अपने  सामने  रखते  हैं  तो  हमें  यह  सोचना

 चाहिये कि  हमारा  प्रॉबलम क्या  हैं  ।  हमारा  प्रॉबलम दिन  ब  दिन  बढ़  रहा  है  कौर  हम  यह

 देखना  पड़ेगा  कि  हमारे  रिसोर्सेज  [  संसाधन  ]  चाहे  वे  जमीन  के  चाहे  वे  एम्प्लॉयमेंट  के

 कितने हैं  कौर  उनसे  हम  किस  हद  तक  उन  भाई  कौर  बहिनों  की  मदद  कर  सकते  हैं  जो  कि  पार्टीशन

 के  बाद  प्राण  बरस  पाकिस्तान  में  रहने के  बाद  यहां  रहे  हैं  ।

 मैं  यह  तस्लीम करता  हूं  कि  सियालदा के  स्टेशन  पर  ज़ो  रिफ्यूजी  भाई हैं  उनकी  हालत  कुछ

 अच्छी नहीं है । मैं नहीं  है  ।  मैं  खुद  यह  भी  तस्लीम  करता हूं  कि  राज  जो  तीन  बरस
 से  हमारे  भाई  छोटे-छोटे

 में  बाग
 जोला  में  या  शान्ति पुर  में  या  किसी  दूसरी  जगह  रह  रहे  हैं  यह  किसी  के  लिये  अ्रच्छी

 बात  हो  सकती
 ।

 वे  हमारे  भाई  हैं  कौर  उन्होंने  मुल्क  की  आजादी  की
 खातिर  कुर्बानी

 दी

 उन्होंने  अपना
 तमाम  जानो  माल  कुर्बान  कर  दिया है  ।  तो  राज हमें  कम  से

 कम
 यह  तो  उनके  लिये

 करना  चाहिये  कि  वे  ऐसो  जिन्दगी  बसर  कर  सकें  कि  उनकी  मिनिमम-मैन  लीड्स  [  न्यूनतम  मानवीय

 आवश्यकतायें |  पूरी  हो  सकें  ।  मैं  यह  भी  मानता हूं  कि  हमारे  वर्क  साइड  कैम्पस की  हालत  भी  अच्छी

 नहीं है
 ale  हमारे  रिसेप्शन

 सें  उसे
 को  हालत  भीं  अच्छी  नहीं  है  ।  हमारे  जो  भाई  कौर

 बहिनें  तंबूरों  में  रह  रहे  हैं  उनकी  हालत  भी  काबिले  फख्र  नहीं  हैं  ।  लेकिन यह  कहना  कि  हम

 कुछ  नहीं  कर  यह  चीज  मैं  तस्लीम  नहीं  कर  सकता  |
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 श्रनदानों  की  मांगें

 [  श्री मेहर  चन्द  खनना |

 हम  ने  प्रभी  फैसला  किया  है  कि  जहां  तक  सियालदा  स्टेशन  के  रिसेप्शन  सेंटर का  ताल्लुक

 हू
 उसको  बन्द

 कर
 दिया  जाये

 ।  बान
 कौर

 जो
 कि  बंगाल

 के  बार्डर  स्टेशन  वहां

 बाकायदा  रिसेप्शन  सेंटर  खोले  जायें  ताकि  जो  भाई  बहिन  हिन्दुस्तान  को  उनको

 चाहें हम  बिहार  को  या  बंगाल  भेजें  या  मैसूर  को  चाहे  उड़ीसा को  इन  सेंटर्स

 में  उनका  प्रापर  स्क्रीनिंग  [  उचित  निरीक्षण  |  हो  शर  भ्रमर  हम  देखे ंकि  एक  भाई  काश्तकार है

 तो  उसके  लिये  जमीन  मुहैया  और  are  हम  यह  देखें  कि  वह  शहरी  है  तो  उसके  लिये  बहरी

 एम्प्लायमेंट का  बन्दोबस्त  करें  ।  तो  मैं  प्रगति  बहिन  श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  को  तसल्ली  दिलाना चाहता

 ह्

 मैं  भी  उतना  ही  फ़िक्रमन्द हं  जितनी  कि  वह  हैं  प्रिया  सभा  के  wear  अथवा  बाहिर  का  कोई

 यक्ति है  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  के  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  का  कार्य  शी  घ्ातिशीघ्र किया  जाये
 ग्रोवर

 उन्हें  रक्षा  तथा  कारोबार  सम्बन्ध  में  हर  प्रकार  की  सम्भव  सुविधा  दी  जाये ।  लेकिन

 जेसा  मैंने  शुर ूमें  कहा  देखना  यह  होगा कि  जहां  मेरे  पास  पहले  कम्प  में  मिसाल के  तौर  पर

 पहली  जनवरी  सन्‌  2eXY  को  डेढ़  या  पौने  दो  लाख  आदमी  पड़े  वहां  उनकी  तादाद

 ढाई  लाख  से  ऊपर  बढ़  आबादी  का  जहां तक  ताल्लुक  ताल्लुक  मझसे

 नहीं  बल्कि  पाकिस्तान से  हैं  ।  रिफ्यूजी  का  जो  निकास हो  रहा हैं  वह  पाकिस्तान  से  हो  रहा  हैं  ।

 उसमें  हिन्दुस्तान  की  हुकूमत  का  या  मेरा  कोई  हाथ  नहीं  है  ।  उसमें  पाकिस्तान का  हाथ
 उस

 के  फैक्टर्स  [  तत्त्व  ]  रिजर्व  [  कारण  |  कया  हैं  यह  मैं  चन्द  दिनों के  बाद  जब  मेरी  डिमांड्स  श्रावेंगी

 उस  बतलाऊंगा  ।  भ्र भी  तो  कम  है  ।  लेकिन  में  भ्रापको  इस  मामले  में  यह  तसल्ली

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  मैं  कोशिश  करूंगा  कि  जितनी  जल्दी  हो  सके  श्रीराम  में  या  बंगाल  में  एक

 aq  '  भी  न  रह  जाये

 जो
 हमारे  कैम्पस  हैं  उनको  एक  रवाना  [ युक्तिपूर्ण ]  कौर  साइंटिफिक  तरीके  पर  प्रौपर

 टाउनशिप्सू  में  कनवर्ट  [  बदल  |]  किया  जाय  कौर  हर  एक  कैम्प  की  एकोनामी  बिल्ड की  जाय  ताकि

 उसकी  एकोनामी  सेल्फ  slate  उसकी  एकोनामी  बंगाल  पर  डिपेंड  न  करे  ।  में  आप  से  यह  भी

 कहना  चाहता  हूं  औरो  भी  कह  चुका  हू ंकि  जहाँ  तक  रिहैब्लिटेशन का  ताल्लुक  इसमें  कोई

 बेटियां  इसमें  कोई  पालिटिक्स  इसमें  कोई  कांग्रेस  के  मैनीफैस्टो  या  एलेक्शन

 का  सवाल  नहीं  जिसका  कि  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  कभी  जिक्र  कर  रही  थीं  ।  मैं  उनका  कोआपरेशन

 gy  महीने  पेशतर  भी  सीक  करता  [  चाहता  ]  था  कौर  ara  भी  सीक  करता  हूं  झर  हमेशा सीक  करने

 के
 लिये  तयार  हूं

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  स्टेट  गवर्नमेंट  नहीं  करती  |

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 बाप  स्टेट  गवर्नमेंट  की  बात  करेंगी या  किसी  दूसरे की  बात  करेंगी

 तो  मैं  तो  woe  लिये  जिम्मेदार हूं  प्रगति  जिम्मेदारी  देता  हूं  ।

 इस  मानवीय  समस्या  को  हल  करने  में  आपका  सहयोग  चाहता  हूं  ।  मैंने  हर  स्थिति  में  श्राप

 से  सहयोग  मांगा  है  मझे  हर्ष  हैं  कि  आपने  मुझे  सहयोग  दिया  है  ।

 बाकी  मेरी  बहन  ने  जो  वागजोला  कां  जिक्र  किया  तो  वह  तो  एक  बड़ी  दिलचस्प  चीज  बन

 गई  है  ।  उसके  मुताल्लिक  खुद  दिल्‍ली  wrt  के  दो  रोज  पेशतर  उनसे  मेरी  बहस  हुई  कौर  इस  बात  को

 वह  भी  जानती हैं  atk मैँ  भी  जानता हं  कि  बाग जो ला  की  बाबत  दिक्कत यह  है  कि  हम  वहां  पर

 करीब  दो  या  ढाई  हजार  फैमिली ले  गये ंउस  जमीन  को  डेवलप  किया  ।  फैमिली  वहां  पर

 करीब  ढाई  हजार  के  हैं जब  कि  वह  जमीन जो  डेवलप  हुई  है  या  वह  जमीन  जो
 कि

 कोर्ट  की  प्रोसीडिग्स

 के  तहत  ऐवार्ड
 [

 न्यायालय  की  प्रक्रियाओं  के  arta  नहीं  है  कौर  उसके  तहत  नहीं  मिसाल

 अंग्रजी  में
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 की  तौर  पर  समझ  लीजिये  कि  वह  जमीन  हमारे  पास  क्लियर  लैंड  है  जिसका  टाइटिल  इन्वौल्व्ड

 नहीं  एक  हज़ार  एकड़  हमने  फी  Shae  को  दो  एकड़  बतौर  इकोनामिक  यूनिट

 या  एकोनामिक  होल्डिंग के  देना  है  ।  wa  वहां  पर  नहर  के  दोनों  तरफ  फैमिलीज  तो  ढाई  हजार

 अंड  आउट  हैं ौर जमीन जमीन  हमारे  पास  सिर्फ  एक  हजार  एकड़  है  प्र  ऐसी  हालत  में  बतलाइये

 कि  मैं  जमीन  देने  के  लिये  कौन  से  पांच  सौ  भाइयों  को  चन॑  श्र  कौन  से  दो  हजार  भाइयों  को  पीछे

 रक्ख श्रौर जमीन जमीन  से  महरूम  ?

 दूसरी  दिक्कत  यह  हैं  कि  फर्जे  कीजिये  कि  एक  जमीन  का  पकड़ा  है  ।  उसका  टाइटिल  क्लियर

 उस  पर  कोई  एक  मेहर चन्द
 बैठा  gar  है शर फर्ज फर्ज  कीजिये

 प्यार
 मैं  लौट्स  भी  ड्रा  [  लाटरी

 भी

 डालूं |  करूं  ait वह  किसी  दूसरे  शख्स  के  नाम  निकल  जाये  तो  जाहिर  है  कि  उस  महर  चन्द  भाई  को

 उठना  होगा  जिसके  लिये  वहू  शायद  तैयार  न  होगा  भ्ौर वह वह  वहां  से  उठने  को  तैयार  नहीं  है  ।  मैंने  इनसे

 खुद  कहा
 था  कि

 प्यार  मुझे  कुछ  कोआपरेशन  कुछ  भ्रसिस्टेंस दें  तो  एक  हजार  एकड़  जमीन  जो

 मौजूद हैं  शौर जो  हो  सकती  है  उसमें  भाई  बहिनों  को  बसाया  जाये  ।  मैं भी  चाहता  हूं

 कि
 वहू  भाई  बहिन  बहुत  जल्दी  बस  जायें  ake  मैंने  अपनी  बहिन  से  कहा  कि  हमें  कोई  तरीका

 ऐसा  way  निकालना  चाहिये  जिससे  हम  इस  दिक्कत तलब  मसले  को  हल  कर  सकें  |  यह  चीज

 जाहिर है  कि  २,५००  फैली  को  बसाने  का  मसला  काफी  दिवकततलब  है  ।  उन्होंने  इसकी  बाबत

 फरमाया  था कि  हम  भी  इसकी  बाबत  सोचेंगे  शर  ड्राप  भी  इसके  लिये  कोई  हल  तलाश

 कोई  रास्ता  की  कोशिश  कीजिये  ।  जहां  तक  इसके  लिये  कोई  रास्ता  निकालने  का  ताल्लुक
 a

 /  बाजी  चीजें  ऐसी
 हैं  जो

 मेरे  भ्रख्तियार में  हैं  लेकिन  कुछ  चीजें  ऐसी  भी  हैं  जिन  पर  मेरा
 वश

 नहीं  है  शर  जो  मेरे  भ्रातियां  में  नहीं  लेकिन  ताहम  मैं  उनको  दुबारा  तसल्ली  दिलाना

 चाहता हूं  कि  ईस्ट नें  पाकिस्तान  से  जो  हमारे  रेफ्यजी  भाई  ्रा रह ह, उनक उनके  बसाने  में  हमारा  भी

 रवैया  वही  है  जो  कि  शभ्रापका  है  ।  बसाने  के  लिये  हमारे  पास  फंड्स  मौजद  फंड्स  के  सिलसिले

 में कोई  खास  लकलीफ  या  दिक्कत  नहीं है

 अरब  चूंकि  मेरे  पास  बहुत  थोड़ा  रह  गया  है  इसलिये  ज्यादा
 न

 कह  कर  मगर बी

 स्तान  के  रेफ्यूजीज  की  बाबत  सिर्फ  दो  तीन  मिनट  लेना  चाहता  हूं  ।  शर्मा  साहब  इस  हाउस

 में  मौजूद  नहीं  हैं  ।  मेरा  मतलब  श्री  दीवान चन्द  से  हैं  ।  जहां  तक  श्री  नन्द लाल  शर्मा  का  ताल्लुक

 में  उनको  जानता  हूं  उनका  नजरिया  भी  जानता  हूं  ।  वे  मेरे  भाई  भी  ga  बुजुर्ग
 भी

 हैँ
 ।

 लेकिन  इस  अगर  दीवान  चन्द  शर्मा  साहब  हाउस  में  मौजूद  होते  तो  में  उनसे  पूछता  कि  wt

 चार  महीने  हुए  हैं  जब  शापने  यहां  पर  काम्पैंसेशन  पास  किये  थे  भ्र ौर  मेरे  लिये  एक  डाइरे

 स्टीव  [  नैदेशिक  |  दिया  था  ।  उस  डाइरेक्टिव  में  यह  था  कि  जो  प्रापर्टी १०  हज़ार  से-नीचे की  हू  वह

 जो  रेफ्यूजी  उसमें बैठा  हम्ना  उसी  को  ऐलान  कर  दी  जाय  कौर  जो  मकान  या  दुकान  १०  हजार

 रुपये
 से  ज्यादा  मालियत  की  उसको  श्राप  सेल  कर  दो  |  मैंने  गवर्नमेंट  बिल्ट  प्रापरटी वही  दुकान

 या  मकान  लिया  जो  खाली  पड़ा  था  श्र  जिस  पर  कि  कोई  रेफ्यजी  नहीं  था  ।  गवर्नमेंट  face

 प्रांपरटी  जिसकी  कि  तादाद  दो  लाख  यूनिट्स  मैंने  उस  में  से  कोई  ऐसा  मकान  या  दुकान नहीं  श्री  तक

 ard  की  जिसमें  के  कोई  रिफ्यूजी  बैठा  gat  था
 |

 उन  मकानों  दुकानों
 की

 निलामी
 की  बारी  जायेगी  जिनमें  कि  रेफ्यूज़ीज  बैठे  हुए  हैं  श्र  रेफ्यूजीज दो  किस्म  के  हैं  एक

 तो

 वे  रेफ्यूजीज  हैं  जिनके  कि  क्लेयर  हें  भ्र ौर  दूसरे  वे  जिनके  कि  क्लेयर  नहीं  आपने यह  फैसला

 किया  कि  उनके  लिये  फलां  फलां  सहूलियतें  दी  जायें  मसला  टिम्स  श्राफ  इन्स्टालमेन्ट्स  [  किस्त ]  ak

 ऐडवांस  की  सहूलियतें  उनको  दी  जायें  मैं  श्रानरेबुल  मेम्बर  साहबान  से  मोदबाना  दरख्वास्त  करना  चाहता

 हूं
 कि

 झगर  कोई  केस  उनके  नोटिस  में  ऐसा  पाया  है  जहां  कि  मेंने
 उन  रूत्स से  जिन्हें कि  पार्लियामेंट

 ने
 पास  किया  है  उनसे  तजवीज़  किया  है  या  उनकी  हुक्मउदूली की  है  तो  मुझे  बतलाया  जाय
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 पंडित  ठाकुर  दास  भागंब  :  एक  केस तो  में  आपसे  बतलाना  चाहता  हूं  जिसमें

 पालिंयामेंट के  दिये  गये  इंजेक्शंस के  खिलाफ  wae  किया  गया  |

 श्री  मेहर  चन्द  खनना  :  ठीक  वह  मझे  बाद  में  केस  बतला  इस  वक्‍त  तो  टाइम  नहीं  है  |

 मं  उसको  देखेगा  प्रौर अग  में  उसके  सिलसिले  में  अपनी  गलती  पाऊंगा  तो  उसका  एतराफ

 ax  माफी  मांग  लूंगा  ।  लेकिन  यह  जो  कहा  जाता  है  कि  साहब  रूल्स  ग़लत  तो  में  कहूँगा  कि

 उनको  बदलने  कौर  ठीक  करने  का  श्राप  को  पूरा  afer  है,*  ar  सावरिन  बॉडी  श्राप

 उनमें  एमेंडमेंट  कर  सकते हें  |

 पंडित  ठाकर  दास  चक भागव चके  मिनिस्टर  साहब  ने  तो  बिना  हाउस  से  पूछे  उनमें  खुद  भ्रमेंडमेंट

 कर  दिया  |

 शी
 मेहर  चन्द  खनना  :  परब  जहां  तक  वैलुएशन  [  मूल्यांकन ]  का  सवाल  है  उसके  बारे  में

 मुझे  यह  करना है  कि  कुछ  लोगों  को  शिकायत  है  कि  वाज  जगह  जो  वैल्यूएशन हुई

 दुरुस्त  नहीं  वह  ज्यादा  हैं  ,  हमारे  अफ़राद  ने  उस  वैल्यूएशन  को  ख़ामख़्वाह  अपनो  ला एल टो  [  स्वामी

 भक्ति  |  दिखाने के  लिये  कौर  भ्र पनी  सर्विस  दिखाने  के  लिये कर  दिया  है  ak  इस  वेकेशन  के

 मुताल्लिक  हमारे  गिडवानी  साहब  को  कुछ  गिला  है  कौर  वे  मुझे  चिट्ठी  भी  लिखते  हें  जिसमें ७. ७
 इलजामात  लगाते हैं  वैसे  प्रभी  उसकी  बाबत  बोले  नहीं  हैं  ।  wa  इसके  लिये  मेरे  पास  दो  ही  तरीके  हैं  ।

 एक  तो  यह  है  कि  जो  केस  मेरे  नोटिस  में  भ्राता  उसकी  इनक्वायरी  मदद  करता  हूं  ।  मेंने

 खद  अरपना  एक  बड़ा  भ्रमर  जो  कि  डिप्टी  चीफ  सेटलमेंट  कमिश्नर  कहलाता  है  उसको  कहा  हैं

 के  वह  करनाल  सहारनपुर  कानपुर  अम्बाला  जावे  कौर  दूसरी  जगहों  पर  जाये

 शर  मौक  पर  जाकर  देखे कि  जो  वेलुएशन हुई  है  वह  दुरुस्त  है  या  र. - ह  जांच  करनें  पर  वह

 अगर  पाये  कि  वह  वेलएशन  गलत  तो  फौरन  उसकी  नीलामी  बन्द  करने  का  शरीर  दे  दे |

 गवर्नमेंट  १८५  करोड़  रुपया  रिफ्यूजी  पुल  में  देती  है  कौर  हमारे  शर्मा  साहब  कहते

 हैं  कि  गवर्नमेंट  ने  कुछ  नहीं  दिया  ।  कल  फाइनेंस  साहब  नें  जो  बजट  तक़रीर  उसको  सुन

 कर  मे ंतो  समझता  था  कि  हमारे  रेफ्यजीज के  इंटरस्ट्स  को  वाच  करने  वाले  मेम्बर

 केबल  फाइनेंस  मिनिस्टर  का  उसके  लिये  क्रिया  wat  करेंगे  लेकिन  किसी  ने  ऐसा  नहीं  किया  लेकिन

 में  इस  मौक़े  पर  उनको  शुक्रिया  अदा  चाहता  हूं  कौर वह  इसलिये  हें  कि  में  किसी का  मकान

 किसी की  दुकान  बेचता  कौर  क्लेमेंट्स को  नान
 क्लेमेंट्स

 से  वसूल  करके
 कल  फाइनेंस

 मिनिस्टर  ने  मझे  २९  करोड़  रुपया  इसलिये  दिया  है  कि  में  २०  करोड़  रुपया  केश  अगले  साल

 रेफ्यजीज  को  दे  सक  उसके  लिये में  अपने  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  का  afer  wer  करना

 चाहता  हूं  ।  रिहैबिलिटेशन  मिनिस्ट्री जिसके  कि  हाथ
 तंग  हें  जिसके  पास

 परसा  नहीं  उसको

 फाइनेंस  मिनिस्टर  २०  करोड़  रुपया  नकद  देते  हैं  शर साथ  ही  मझे  इजाज़त  देत ेहं  कि  ३४५

 करोड़  रुपये  की  तुम  जायदाद  बेच  दो  कौर  एडजस्टमेंट  कर  लो  कौर  तकरीबन  उन्होंने  ५६  करोड़

 रुपये  का  एलोकेशन [  बांट  |  art  साल  के  बजट  में  रेफ्यूजीज  को  कम्पेंसेशन  देने  के  लिये  किया

 ag  कोई  छोटी  रक़म  नहीं  है  ।

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  उनको  Yo  करोड श्र  देना  चाहिये

 श्री  मेहर  चन्द  खनना  :  हमारे  श्री  नन्द  लाल  शर्मा  जी  कहू  थे  कि  रेफ्यूजीज के  खून  से
 eee  ee

 रेफ्यजीज  को  सींचा  जाता  ह

 श्री  नंद  लाल  ११  करोड़ रुपये  में  से  रेफ्यूजीज  के  लिये  क्या  रकम  रक्खी

 श्री  मेहर  चन्द  खनना
 :  शर्मा  जी  की

 खातिर  मैं  ्  करूंगा  कि
 ३१  जनवरी सन्‌  R84R Th तक

 २३  ७८  लाख  ३८  हजार  कौर  Yoo  रुपये  बतौर  कम्पेंसेशन  के  दिया  जा  चुका  है  ।



 ७५ १  १९५६  PEYY-UE  के  लिये  अनुपूरक

 अनुदानों  की  मांगे

 कौर  उसमें  से  १५  ६०  लाख  प्रौढ़  GY,oo€  रुपया  नकद  दिया  गया  है  ।  यह  जो  श्राप

 च्  हे ंकि  कहां  से  पाया है  तो  में  बतलाना  चाहता  हूं  कि  ara  साल  के  लिये  तो  २०  करोड़  नकद
 मिला

 |  राज  तक  १५  करोड़  रुपया  नकद  दिया  जा  चुका  है  ।  रिफ्यूजी  से  कुछ  वसूल

 नहीं हो  रहा  कर्जा  वसूल  नहीं  हो  रहा  सूद  वसूल  नहीं  हो  रहा  जायदाद बेच  नहीं
 अभी

 तक
 बेचा  नहीं  तो

 यह  कहना  कि  गवर्नमेंट  ने  कुछ  नहीं  किया  है  कौर  उसी
 के  खून

 से  उस  को  सींचा  में  कहूंगा  कि  मेरे  मोअज्जिज  दोस्त  के  लिये  दुरुस्त  नहीं  है  ।

 इन  भ्रल्फाज  के  साथ  साथ  में  यह  रजें  जो  कट  मोटर्स  हैं  उनके  बारे  कि  पहले

 तो  यह  एक  टेक्निकल  चीज  यह  तो  एक  बुक  ट्रांजैक्शन  एक  एकाउन्ट  [  खात े]  से  दूसरे

 एकाउन्ट  [  खाते  में  ट्रासफर  कर  रहे  ११  करोड़  २०  लाख  रुपये  १०  करोड़ नकद  है  कौर
 ५

 १
 करोड़  शौर  २०  लाख  रुपया  जो  है  वह  बचाने  की  चीज  है  ।  बाकी  ३४  लाख  रुपया  उनके  लिये

 है  जो
 बेचारे  पाकिस्तान

 से
 अरपना

 घर  बार  छोड़  कर  श्री रहे  हैं  ।  में  यही
 दर्ख्वस्त  करूंगा  जो

 कट
 मोटर्स  दिये गये  हैं  उनके  बारे  मे ंकि  उनको  समझ  नहीं  सके  ।  में  ने  श्रीमती  चक्रवर्ती  को  तसल्ली

 देदी हैं  कि  हमारे  कौर  उनके  प्वाइंट व्यू  में  कोई  डिफरेंस नहीं  है  ।  हम  कोआपरेशन चाहते  हैं

 शर  वही  कोआपरेशन  हम  उनसे  सीक  करते  हैं  ।

 पंडित  ठाकर  दास  भार्गव
 :

 श्रानरेबल  मिनिस्टर  साहब  ने
 फ़रमाया

 कि  यहਂ  रूल्स
 उनके

 लिये

 हाइरेक्टिव
 हैं

 ।
 यह  रूल  weed  हैं  जो  पार्लियामेंट  में  पास  किये  गये  रूल  उनको  डिपार्टमेंट को

 ऐडेड  करने
 का  हक  नहीं  जब  तक  कि  हाउस  ही  उन  रूल्स  को  ऐडेड  न  कर दे  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  डिपार्टमेंट  को  हक  है  कि  इस  के  बावजूद  कि  हाउस  नेट्स को  पास  कर

 दिया  है  उसको  अपनी  मर्जी  के  मुताबिक  tars  कर  दूसरी  चीज  यह  कि  २०  करोड़  नकद

 सौंप  fear  गया  यह  कहां  तक  दुरुस्त  है  ।  उन्होंने  ४०  करोड़  रुपया  कैश  देने  का  वादा  किया

 ताकि  लोगों को  कैश  मिल  जांच  ।  २०  करोड़  पाया है  लेकिन  २०  करोड़  बाकी  शुक्रिया

 हम
 २०

 करोड़  का  भी  करेंगे  शर  vo
 करोड़  का  भी  सदा  करेंगे  लेकिन  क्या  यह  दुरुस्त  हैं  कि

 vo

 करोड़ के  बजाय  सिर्फ  २०  करोड़  दिया  गया  है  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खनना
 :

 जहां  तक  पहली  चीज  का  ताल्लुक  भागने  साहब  मेरे  बुजुर्ग

 वह  fas  carer  करते  लेकिन  में  उनके  went  को  नहीं  समझा  ।  श्रगंर  वह  साफ  कहते

 कि  फलानी चीज  हाउस  ने  पास  की  '

 पंडित  ठाकर  दास  भार्गव
 :

 ज्वाइंट  फैमिली  के
 रूल्स

 के  सिलसिले  में  आपके
 डिपार्टमेंट

 ने

 तबदीली  की  है  ।

 श्री  मेहर  चन्द  खनना  :  अरब  न  खोल  कर  कहा  |  में  इदारा  नहीं  समझ  सका  था  दूसरी
 चीज

 श्राप  फरमा  रहे  हैं  कि
 ४०  करोड़  का  इकरार  था  |  जो

 उनसे  इकरार  में  नहीं

 हुमा  मुझे  इल्म  नहीं  ।  लेकिन  में  तो  यह  कहता  हूं  कि
 मेरे  ऊपर  वह  मेहरबानी  मेरी

 मिनिस्ट्री  के
 ऊपर  मेहरबानी थी  कि  मुझे  २०  करोड़  एडवान्स  में

 दिया
 गया  ।

 चेयरमैन श्राप  इजाजत  दें  में  चन्द  मिनट  प्रौढ़
 भार्गव  साहब

 के
 दूसरे

 सावल
 का  भी

 जवाब
 दे  दूंगा  हालांकि  इस  डिमान्ड  से

 उसका  कोई  ताल्लुक  नहीं  है
 |

 सभापति  महोदय :  उसका  जवाब  श्राप  दूसरे  किसी  समय  भी
 दे  सकेंगे

 ।

 कटौती  प्रस्ताव  १,  २७,  २८,  Re  तथा  ३०  को  मतदान
 के

 लिये  सभा  के  सम्मुख

 करूंगा  |

 [  सभापति  महोदय  द्वारा  उक्त  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  किये  गये  तथा

 श्रस्वीकत थ  हए  |
 ि

 मूल  wast  में



 X9%  १  REX जीवन  बीमा  उपबन्ध  )
 विधेयक

 सभापति  महोदय  द्वारा  निम्न  मांग  मतदान  के  लिपे  प्रस्तुत  की  गई  तथा  स्वीकृत  हुई

 माग  सख्या  शीष  राशि

 १  विस्थापित  व्यक्तियों  पर  व्यय  R 8,28, XV, 000

 विनियोग  विधेयक

 राजस्व  कौर  wale  व्यय  मंत्री  एम०  ato
 में  प्रस्ताव  करता  हुं  कि

 १९५५-५६  के
 वित्तीय

 ag  की
 सेवाओं  के  लिये

 भारत
 की  संचित  निधि  में  से  कुछ  ौर  राशियों के

 भुगतान  तथा  विनियोग  की  अधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये

 सभापति  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  तथा  स्वीकृत  gat  ।

 श्री  एम०  ato  दाह  :  में  विधेयक
 को  पुरःस्थापित**  करता  हूं  ।

 जीवन  बीमा  उपबन्ध  )
 विधेयक

 सभापति  महोदय :  श्री  सभा  जीवन  बीमा  विधेयक  पर  विचार  करेगी

 इस  विधेयक  के  लिये  निर्धारित  किये  गये  कुल  १२  घण्टों  मे ंसे  सामान्य  चर्चा के  लिये  ७  घण्टे  तथा

 ३८  मिनट  बचते हैं  ।

 श्री  अनिरुद्ध  सिह  कल  भाषण  दे  रहें  वह  भाषण  को  जारी  रखेंगे  |

 श्री  भ्र निरुद्ध सिह  :  जैसा  मैं  कल  बयान  कर  रहा  इंस  देश  में  चाहे  निजी  क्षेत्र

 हों  चाहे  सार्वजनिक  बीमा  कम्पनियां  ax  बैंक  ही  पंजी  करने  का  सब  से  बड़ा  जरिया

 ही  खास  कर  हमारे  ऐसे  देश  में  जिसकी  wa  व्यवस्था  प्रारम्भिक  अर्थात  फार्मेटिव  स्टेज  में

 हो  ।  हमारा  देश  राज  इसी  शभ्रवस्था  से  गुजर  रहा  इसलिये  बीमा  व्यवसाय  को  सरकारी  प्रबन्ध

 में  लेना  भ्रावइ्यक  हो  गया  है  |

 दूसरी बात  यह  है  कि  हमारी  सरकार  अपने  सामने  कल्याणकारी  राज्य  स्थापना

 तथा  समाजवादी  ढंग की  समाज  व्यवस्था  का  लक्ष्य  रख  चूकी  श्री  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना

 का  कार्य  काल  समाप्त  हो  रहा है  तथा  राष्ट्र  द्वतीय  पंचवर्षीय  योजना  की  देहली पर  है  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना में  बुनियादी  तथा  भारी  व्यवसायों  की  स्थापना  पर  जोर  दिया  गया  इस के  लिये

 पूंजी  की  बड़ी  आवश्यकता  होगी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  प्राइवेट  इन्वेस्टर्स  [  निजी  पूंजी  लगाने

 वाले |  श्राज  कल  व्यवसाय  में  पूंजी  लगाने में  बहुत  संकोच  कर  रहे  हैं  ।  यहां  तक  कि  जब  निजी

 क्षेत्र के  व्यवसाय  भी  पंजी  के  लिये  सरकार  का  ही  मंह  जोहते हैं  ।  देश  में  इतने  आर्थिक  निगम

 कायम  हुए  इसी  बात  का  सात  है  ।  गर्त  देवा  की  छोटी-छोटी  बचतों  को  भी  संग्रह  कर  के  राष्ट

 के
 काम  में  लाने के  लियें  मैं  समझता  हुं  कि  बीमा  व्यवसाय  का  सरकारी  प्रबन्ध  में  लेना  बहुत  जरूरी

 था  ।  यह  तो  ्य  रचनात्मक  दृष्टिकोण ।

 जैसा
 कि

 हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री ने  कहा
 पालिसी

 होल्डरों  [  बीमाधारियों |  की  दृष्टि

 से
 भी

 बीमा  व्यवसाय  को  निजी  क्षेत्र  में  रहने  देना  खतरे  से  खाली  नहीं  था
 |

 हमारे  देश  में
 बीच

 के

 दर्जे की
 तथा

 बुरी  प्रत्येक  प्रकार की  कम्पनियां  जीवन  बीमा  व्यवसाय में  लगी  हुई  थीं
 ।

 कुछ  कम्पनियां

 तो
 ऐसी  थीं  जिनकी  ख्याति  खास  तौर  से  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 हो  चुको  थी  कौर  दूसरे  देशों  में
 भी

 उनका

 मूल  अंग्रेजी  में

 *तारीख  १-३-५६  के  भारत  के  सूचना  पत्र  के
 फर्क  में  प्रकाशित  हुमा

 *नराष्टपति  की  f  rif<ar  से  पन:स्थापित
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 थोड़ा  बहुत  बिजिनेस  [ व्यापार ]  होता था  ।  किन्तु  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  हैं  कि  कुछ  कम्पनियों

 का  प्रबन्ध  सन्तोषजनक नहीं  था  ।  ऐसी  कम्पनियों  में  पालिसी  होल्डरों  के  हित  को सर्वोत्तम नहीं  रक्खा

 जाता  था
 ।

 यह  बात  दूसरी है  कि  ऐसी  कम्पनियां  बहुत  प्रगति  नहीं  कर  जैसा  कि

 सर्वविदित  प्रोप्नायटरी  में  कुछ  को  छोड़  कर  अधिकतर  कम्पनियां  व्यक्ति  विशेष  के

 प्रभाव
 में  थीं  |

 उनके  एक्स्पेन्सेज  ज्यादा  थे  कौर  जीवन  बीमा  कोष
 पर्याप्त

 था
 ।

 यह
 बात

 ध्यान  रखने
 की

 है  कि  सन्‌  १९३८  में  बीमा  कानून  के  अ्रनुसार  कम्पनियों  को
 भ्र पने

 बचत  कोष  का

 ४५०  प्रतिशत  तो  सरकारी  तथा  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्रदान  किये  गये  ऋण  के  कागजों में  लगाना

 पड़ता  था  ।  बाकी ५०  प्रतिशत  रकम  को  कुछ  कम्पनियां  ऐसे  व्यवसायों  में  लगाती  थीं  जो

 पालिसी  होल्डरों की  दृष्टि  से  सुरक्षित '  नहीं  कहा  सकता  है  जैसे  मकानात  या  दूसरी

 wat
 सम्पत्ति  पर  |  जैसा  कि  हमारे  माननीय  फाइनेंस  मिनिस्टर [  वित्त  मंत्री  ]  साहब  ने  कहा है  कि

 Ta  की
 खड़ी  फसल  कौर  दूसरी  फसलों  पर  ऋण  दिया  इस  वास्ते  भी  सरकार  को

 बीमा
 व्यवसाय

 को  अपने  हाथ  में  लेना  पड़ा  है
 ।

 पिछलें  चन्द
 सालों  के  कुछ  कम्पनियों

 का  काम  काज  ठीक  नहीं  चल  रहा  था  ।  प्रमाण यह  हैं  कि  पिछले  १०  वर्षो ंमें  करीब

 <4  कम्पनियों  को  दिवालिया  होना  पड़ा  ।  इतनी  ही  कम्पनियों  को  दूसरी  बड़ी  कम्पनियों  में  मिल

 जाने की  गवर्नमेंट  को  इजाजत  देनी  पड़ी  ।  इसके  साथ  ही  साथ  करीब  ११  कम्पनियों  में  सरकार को

 प्रशासक
 नियुक्त  करने  पड़े  ।  रखी  तक  हमारे देश  में  ३१७  बीमा  कम्पनियां थीं  ।  उनके  साथ  चालू

 बीमा की  रकम  करीब  १९२  ag  की  थी  |  उनका
 जीवन  बी मां  कोष  करीब  ४  का  था  |  उनकी

 प्रीमियम  से  सालाना  शभ्रामदनी  करीब  ५५  करोड़  थी  ।  पालिसियों  की  संख्या  करीब  ५०  लाख थी  ।  तीस

 लाख  व्यक्तियों का  जीवन  बीमा  था  ।  अमेरिका  के  १९४५२  के  प्रांकड़ो  से  पता  चलता  है  कि  वहां

 पर  प्रति  व्यक्ति  ८,०००  रुपये  से  ज्यादा  कनाडा में  प्रति  व्यक्ति  ६,००० से  ज्यादा  जीवन

 बीमा  होता  है  जब  कि  भारत में  प्रति  २५  रुपये  का  बीमा  पड़ता है  ।  इतने  बड़े  देश  के  लिये

 बीमा  के  यह  झ्रांकड़े  नगण्य
 हैं  ।  बीमा  को  इस  देश  में  दुरू  हुए  करीब  १००  बरस  हो  गए  हैं  लेकिनਂ

 कोई  खास  तरक्की  जीवन  बीमा  ने  इतने  ज्यादा  wa  में  की  ऐसा  नहीं  कहा जा  सकता

 जब  कि  सरकार  इस  व्यवसाय  के  क्षेत्र को  व्यापक  बनाना  चाहती  सरकार  बीमें के  सन्देश

 को  देश  के  कोने-कोने
 में  पहुंचाना  चाहती  इसमें  इसको  सभी  का  सहयोग  प्राप्त  इसमें

 शक  की  बात  नहीं है  ।
 व  स०  प०

 यह  एक  बहुत  बड़ा  व्यवसाय  है
 जिस

 पर  कि  बहुत  बड़ी  राशि  लगी  हुई  है
 ।  साथ ही  इस

 व्यवसाय  का  सम्बन्ध  देश के  करोड़ों  नागरिकों  तथा  उनकी  मेहनत से  कमाई  गई  आमदनी  से  है  ।

 इस  व्यवसाय  में  नोटों  किसी  वस्तु  का  उत्पादन  होता  है  न  वह  वस्तु  टैजिबल  है  श्रौर नही

 विक्रय ।  इसका  मुझे  हिन्दी  व्  नहीं  भ्राता  और  खाद्य है  टंडन  जी  इसका  अनुवाद कर  देंगे  ।

 इस  व्यवसाय  में  जो  काम  करते  उनका  सम्पर्क  प्राम  जनता  से  पड़ता  है  कौर  प्राम  जनता  का  सहयोग

 प्रयाप्त  करना
 ग्रावश्यक

 चीज  है  व्यवसाय में  लोगों  के  भविष्य की  सुरक्षा  की  बिक्री की  जाती  है  ।

 इससे  मनुष्य
 की

 समाज  के  मानवता  के  प्रति  सुन्दर  सहयोग  की  भावना  पैदा होती  ।
 सरकार

 को
 अरब  इसको  सरकारी  क्षेत्र में  लेने  का  विचार  हैं  ।  गर्त  सरकार  से

 मेरी  प्रार्थना
 है  कि  वह  बहुत

 सोच  समझ  कर  कदम  उठाये  ।  बीमा  इस  देश में  खरीदा  नहीं  बेचा  जाता है  ।  यह  व्यवसाय  बहुत

 अंशों में  प्रतियोगिता  से  बढ़ा है  ।

 सर्विस  तथा  सिक्योरिटी  [  सेवा  तथा  सुरक्षा  इस
 व्यवसाय

 की  खासियत हैँ  ।  जहां  तक

 सिक्योरिटी  का  सवाल  जब  जब  कि  यह  सरकार  के  साथ  में  करा गया  इसमें  किसी को  भी  किसी

 किस्म का  खतरा  नहीं  होना  चाहिये  ।  रही  अच्छी  सर्विस  मुहैया  करने  की  यहीं पर  सब  से  बड़ा

 खतरा नजर  भ्राता  है  ।  यह  खतरा  कौर  भी  बढ  जाता  है  जब  हम  यह  देखते हैं  कि  wa  इस
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 [  श्री  अनुरुद्ध सिंह  |
 व्यवसाय  में  प्रतियोगिता  की  बात  खत्म  हो  गई  है  ।  यदि  सरकार को  बीमा  के  सन्देश

 को  देश के  कोने-कोने  में  पहुंचाना है  प्रौढ़  इसको  स्टेट  ट्रेडिंग  [  राज्य  व्यापार ]  के  तौर पर  चलाना

 है  तो  उसे  अपनी  योग्यता  का  प्रमाण  देना  होगा  ।  नगर  सरकार  रेड-टूरिज्म  |  लाल  फीताशाही  ]  में  पड़

 जैसे कि  यह  दूसरे  डिपार्टमेंट्स [  विभागों  ]  में  पड़ी  तो  भगवान  जानें  इस  व्यवसाय का  भविष्य

 क्या  होगा  ।  सरकार  से  मेरा  आग्रह  है  कि  साइ नक् योर  बहालियों  को  छोड़ कर  wi  तक

 भूतपूर्व  कम्पनियों  की  जितनी  भी  बहालियां  है  उनकी  सेवायें  प्रक्तुण्ण  रखी  जायें  ।  ऐसा  करने  से
 सरकार

 को  उन  कर्मचारियों  की  लायलटी  [  निष्ठा  ]  मिलती  जायेगी  ।

 हाल ही  में  छोटी-छोटी  बीमा  कम्पनियों  में  यह  प्रवृत्ति  श्री गई  थी  कि  वें  बड़ी  बीमा  कम्पनियों

 के  मुलाजिमों  को  ज्यादा  वेतन  का  लोभ  उनको  लेती  थीं  ।  ara  हैं  कि  सरकार  ऐसी

 बालियों  की  छानबीन  कर  लेगी  ।  यदि  उसने  ऐसा  न  किया तो  इससे  बड़ा  फैलेगा  ।

 इस  व्यवसाय  की  रीढ़  इसका  फील्ड  स्टाफ  [  क्षेत्रीय  कमंचारी  |  है  ।  aa  जब  कि  इस  व्यवसाय

 पर  सरकार  का  एकाधिकार  होगा तो  प्रीमियम  तथा  बोनस  |  किस्त  तथा  लाभांश |  की  कमोबेश

 पर  तथा  पालिसी  की  दाँतों पर  एजेन्टों  को  जीवन  बीमा  का  प्रस्ताव  नहीं  मिलेगा  |  aa  उन्हें  उनकी

 सेवा के  बल  पर  बीमें का  प्रस्ताव  मिलेगा  ।  जीवन  बीमा  व्यवसाय के  सरकारी  हाथ  में  a  जाने

 से  पालिसी  होल्डरों  को  सेवायें  उपलब्ध  की  जाती हैं  उनमें  सुधार  नहीं goa  तो  न  केवल  जन
 साधारण

 जीवन  बीमा  के  प्रोटेक्शन [  सुरक्षा  ]  से  वंचित  रहेगा  सरकार  भी  अ्रपने  लक्ष्य  तक  पहुँचने

 में  प्रसाद  रहेगी ।  सरकार  को  फील्ड  भ्रार्गेनाइजेशन  संगठन  ]  पर  विशेष  ध्यान  देना

 चाहिये  ।  इतना  जरूर है  कि  इस  व्यवसाय .  को  दक्षता  तथा  ईमानदारी से  भी  चलाना  सरकार  का

 कार्य  है  |

 ag
 मुझे  एक  बात  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  से  कोहनी  है  कौर  वह  यह  हैं  कि  यह  मेरी  समझ

 में  नहीं  प्राता  कि  पोस्टल  लाइफ  इंश्योरेंस  [|  डाक  विभागीय  जीवन  बीमा ]  को  हाथ में  क्यों  नहीं

 लिया  गया  है  और  क्या  कारण  है  कि  उसको  रखा  गया  है  |  ara है  कि  पथ  मंत्री  इसका

 स्पष्टीकरण  करेंगे ।

 सब  से  महत्वपूर्ण बात  जो  इस  व्यवसाय  के  सम्बन्ध  में है  वह  मृत्यु  होने  के  बाद  के  दावे  के

 भुगतान  के  सम्बन्ध  में  है  ।  राज  तक  कम्पनियां  द्वारा  area  होड़  के  कारण  तथा  अपनी  गुडविल  [  साख

 कायम  रखने  के  लिये  मृत्यु  के  दावों  की  रकम  का  जल्दी  से
 भुगतान  कर  दिया  जाता

 था  ।
 किन्तु

 अब तो  यह  होड़  नहीं  रहेगी ।  अतः  सरकार की  सफलता  बहुत  प्रतियों  में  मृत्यु  के  दावे  के  भुगतान

 से  बंधी  हुई है  तथा  उसकी  उदारता  पंर  निर्भर  करती है  |  यद्यपि अर्थ  मंत्री  जी  ने  प्रारम्भिक

 भाषण
 में  इस  उदारता  बरतने का  श्राइवासन  दिया  परन्तु  राज  तक  का  इतिहास  तो  यही  कहता

 है  कि  ऐसा  होता  नहीं  मैंने  देखा  है  कि  मरने  वालें  के  वारिस  को  जीवन  बीमे  के  दावे का  भुगतान

 पहले हो  जाता है  ai  प्राविडेंट
 फंड  [  भविष्य  निधि ]  का  भुगतान  बाद  में

 aa
 मैं

 प्रार्थना  करता

 हूँ  कि जब  तक  बीमा  निगम  नहीं बन  इस  व्यवसाय  से  सम्बन्धित  विशेषज्ञों की  राय  से  भारत

 सरकार  श्रपनी  नीति  निर्धारित  करे  जिससे  कि  यह  काम  धड़ल्ले  से  होता  रहे  ।

 अन्त  में
 मैँ  माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता हूं  ale  इस  विधेयक का  हृदय से  समर्थन

 करता  हूं  |

 शी
 waite  मेहता

 :  विधेयक
 के  समर्थन में  कुछ  कहने के  पुर्व  मैं

 वित्त  मंत्री  के

 खन  तकों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहूँगा  जो  उन्होंने  पिछलें  दिन  av  भाषण  में  रखे  थे  ।  प्रथम  तो  मैं
 fee

 यह  नहीं  समझ  सका  कि  ऐसे
 a

 नटने  पण  taqy  पर  इस  सभा  से  परामर्श  किए  बिनो  ही  निर्णय

 क्यों  किया  गया  ।
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 वित्त  मंत्री ने  अपने  कार्य  के  समर्थन  में  एक  वित्तीय  पत्रिका  से  उद्धरण  परन्तु  इस

 के  विपरीत  तथा  फाइनेंस से  भी  उद्धरण  दिए  जा  सकते हैं  ।  ऐसे  महत्त्वपूर्ण

 विषय पर  व्यवस्थापिका  से  परामर्श न  करने  कामथ  यह  लगाया  जायगा कि  कार्यपालिका  ही  सर्वोच्च

 शक्ति  रखती  है  ।

 फिर  वित्त  मंत्री  ने  कहा  कि  यद्यपि  '  सरकार के  हाथ  में  पर्याप्त  शक्तियां  थीं  किन्तु  उनका

 प्रभावपूर्ण  रूप  में  प्रयोग  नहीं  हो  पाता  था  ।  बीमा  भ्र धि नियम  का  अनेक  बार  संशोधन  किया  गया  परन्तु

 कोई  लाभ  नहीं  हो  सका  ।  परन्तु  मेरा  विचार  यह  है  कि  वास्तव  में  बात यह  है  कि  सरकार  ने

 उन  शक्तियों का  ठीक  तरह  प्रयोग  ही  नहीं  किया  ।  सरकार  को  नई  संस्थायें  : संगठित करनी  चाहियें

 थीं  ।  १९४४या  Pevy  में  एक  राज्य  बीमा  विनियोजन बोर्ड  की  स्थापना  का  सुझाव  भी  सरकार

 को  दिया  गया  था  परन्तु  वैसा  किया  नहीं  गया  |

 विधेयक के  उद्देश्यों  तथा  कारणों के  विवरण  में  वित्त  मंत्री  ने  कहा हैं  कि  राष्ट्रीयकरण  का

 निर्णय  इसलिये  किया  गया  कि  शक्तियों नियंत्रण  मात्र से  कोई  लाभ  नहीं  हुमा  ।  वित्त  मंत्री

 प्रायः  ऐसा  कहते  रहते  हें  कि  सरकार  को  जो  भी  दोस्तियाँ  दी  जाती  हैं  नकारात्मक  होती  हैं  ।

 मैं  बीमा  राष्ट्रीकरण  के  विरोध में  नही ंहूं  परन्तु वित्त  मंत्री  के
 उक्त  at के  विरुद्ध  यह  कहूंगा कि

 वेडन  श्र  नावें  में  समाजवादी  सरकारें  होने  पर  भी  वहां  बीमा  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  गया  हैं

 क्योंकि  वहां को  acer  नियंत्रण  atk  विनियमन की  शक्तियों  को  प्र्याप्त  समझती  हैं  ।  नियंत्रण

 कौर  विनियमन  की  शक्तियां  सर्वत्र  सकारात्मक  मानी  जाती  हैं  ।  परन्तु  वित्त  मंत्री भी  उन्हें  नकारात्मक

 कह  कर  एक  नए  सिद्धान्त  का  कर  रहे  हैं  ।

 एक  प्रख्यात  भ्र ध्या पक  ने  फ्रांस  शौर  इटली में  राष्ट्रीयकरण  की  समीक्षा  करते  हुए  लिखा

 हूं  कि  अब  राष्ट्रीयकरण  आयोजन  से  बचने  के  लिए  किया  जाने  लगा  जब  किसी  समरया  का  हल

 नहीं  मिलता  तो  राष्टीय करण  का  सहारा  लिया  जाने  लगा  हम  अ्रपने  देश  में  ऐसा  पलायनवादीਂ

 राष्ट्रीयकरण  नहीं  चाहते  ।

 निजी  उद्योग  यह  दावा  करता  रहा  है  कि  १९४५  भ्र ौर  १९५५ के  बीच
 न

 केवल  बीमे
 की  दर

 दुगनी  कर  दी  गई  हैं  अपितु  समस्त  बीमे की  cfs भी  दुगनी  हो  गई  है  ।  परन्तु  मेरे  विचार  में  यह

 विधि  निजी  उद्यम  की  दक्षता  के  कारण  नहीं हई  वरन  सरकार की  आर्थिक  और  सामाजिक  नीतियों

 ।  इस  सम्बन्ध  में  इकोनोमिक्स  ने  भी  जो  कि से  उत्पन्न  अनुकूल  परिस्थितियों  के  कारण  हुई

 राष्ट्रीयकरण का  समर्थक  नहीं  है  यही  मत  व्यक्त  किया हैँ  विजय  में  वृद्धि  गौण  तत्व  उसको

 मुख्य  तत्व  कहना  गलत  है  ।

 me  मैं  राष्ट्रीयकरण  के  पक्ष में  कुछ  कारणों  की  कौर  आपका  ध्यान  झ्रार्कापित  करूंगा ।

 कोवासजी  जहांगीर  समिति ने  बीमा  कम्पनियों  के  कार्यकरण के  सम्बन्ध  में  aga  सामग्री  एकत्रित

 की थी  ।  परन्तु  पता  नहीं  क्यों  वह  हमें  उपलब्ध  नहीं  कराई  यदि  समय  होता  तो  में  समिति

 के  प्रतिवेदन  से  उद्धरण  देकर  यह  बताता  कि  समिति  ने  बीमा  कम्पनियों  के  कार्यकरण  में  क्या-क्या

 दोष  पाए  ।  परन्त ुमैं  समझता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  उनसे  भलीभांति  परिचित  होंगे  ।  जहां तक  बैंकों

 शर  बीमा  कम्पनियों  के  गठबन्धन  का  सम्बन्ध  जिसका  समिति ने  संकेत  किया  वह  अभी

 भा वसा  ही  चला  ग्रा  रहा  है  ।  इतना  ही  वह  पहले  की भ्र पे क्षा  अधिक  ss  हो  गया  है  |  इसकी

 जिम्मेदारी  वित्त  मंत्री  और  उनके  सहयोगियों  पर

 जहां  तक  व्यय  अनुपात  का  सम्बन्ध  में  समझता हूं  कि  प्रशासन  में  मितव्ययता  का  ara

 2.0  कौर  १९४५४ के  बीच
 भारत

 में
 बीमों  में  vv  वृद्धि  ges  यदि

 जित  धनराशि  सात  गुनी  हो  गई  है  तो  प्रशासन व्यय  भी  सात  गुना  बढ़  गया  १९४० में  व्यय
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 महता
 ]
 4 [  श्री  अ्रशोक  मेहता

 प्रत्याशी-ग्राम [  प्रीमियम  इन्कम का  R58  प्रतिश्त था
 जो  १९५४

 में
 बढ़  कर  RER  प्रतिशत

 हो  गया ह

 जब  हम  व्यपगमश्ननपात  पर  हैं  तो  देखते  हैं  कि  हमारे  देश  में  किसी-किसी कम्पनी

 Hag  १००  प्रतिशत  तक  रहा  हैं  जब  कि  अन्य  देशों  में  वह  बहुत कम  इस  सम्बन्ध  में  कैपिटल

 ने  गत  वर्ष  लिखा  था  कि  नए  बीमें  का  एक  बड़ा  भाग  व्यपगम  H  कारण  चला  जाता  है  ।

 वित्त  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  एजेन्टों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  ।  बीमा  एजेन्टों

 @  | के  चालीस  प्रतिशत  लाइसेंस  नए  नहीं  किए  जाते  ।  हमारे  यहां  बेनामी  लेनदेन  भी  aga  होता

 PEUv  में  जारी  किए  गये  लाइसेंसों  में  ३२  प्रतिशत  स्त्रियों  को  जारी  किए  गए  ।  यदि  इस

 सम्बन्ध  में  जांच  कराई  जाय  तो  ज्ञात  होगा कि  स्त्रियों  की  आड़ में  भ्रधिकारीगण  यह  कार्य  कर

 रहे
 ha  a

 | द

 बीमा
 के

 मामले
 में

 ग्रामीण
 क्षेत्र  उपेक्षित  रहे हैं

 ।  बीमा-पत्रों
 को  कम  करने के  बजाय  हम

 उनके  शिकार  को बढ़ाते
 रहे  हैं

 ।  विदेशों  की  तुलना  में  हमारे  देश
 में  बीमा  कराने

 वालें
 व्यक्तियों

 की प्रतिशतता बहुत  कम  हैं  |

 जहां  तक  विनियोजनों  का  सम्बन्ध  @,  कोवासजी  जहांगीर  समिति ने  दो  मृख्य  आरोप

 लगाए  थे  प्रत्याशियों  के  क्रय-विक्रय  से  अनचित  लाभ  कौर  as  विवरण  प्रस्तुत  करना  |  विदेशों

 में भी  as  विवरण  प्रस्तुत  किये  जाते  परन्तु ऐसा  यदा  कदा  ही  होता  है  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  गत

 पांच  वर्षों  से  पदासीन  हैं  किन्तु  इसक  .  सुधारने  की  कौर  कोई  कदम  नहीं  उठाया गया  है

 यह  भय  निराधार हें
 कि  बीमा

 का
 राष्ट्रीकरण  हो  जाने से  निजी  उद्यम  को  नुकसान  पहुँचेगा  |

 इस  सम्बन्ध में  व् कंपिटल  ने  भी  यही लिखा  हैं  कि  राष्ट्रीयकरण  से  निजी  उद्योग  को  वास्तव  में  लाभ

 दी  होगा  ।  भ्र भी तक  विनियोजन के  वितरण  में  पक्षपात होता  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात  वह

 नहीं  रहेगा ।  इसलिये  में  समझता  हूं कि  उचित  तरीके  से  चलने  वाले  निजी  उद्यमों  को  तो  लाभ

 ही  होना  चाहिये  ।  प्रभी  जितनी  धनराशि  निजी  उद्यमों  में  लगी  हुई है  उस  धनराशि  को  ही  नहीं

 उसके  प्रदूषित  को  भी  जारी रखा  जाना

 जेम्स  गरि  ने  बीमा  राष्ट्रीयकरण  को  समाजवाद  कहा  है  ।  मैं  समझता  हूँ  ऐसा  कहने का

 कारण यह  है  कि  गैर-सरकारी  प्रौर  सरकारी  क्षेत्र का  भेद  नहीं  रहता  |  सरकारी  क्षेत्र  गैर-सरकारी

 क्षेत्र का  स्थान  ग्रहण कर  लेता  gi  में  समझता  g  कि  सरकार  ऐसा ही  करना  चाहती  है  क्योंकि

 योजना की  रूपरेखा  के  प्रारूप  में यह  कहा  गया  हैं  कि  ये  दोनों  क्षेत्र  अलग-प्लग  नहीं  रहेंगे  ।

 वित्त  मंत्री  समयाभाव  के  कारण  विदेशों  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्देश  नहीं  कर  सके ।  मैं  सभा

 का  ध्यान  विदेशों  के  mana  की  कौर  शझ्राकर्षित  करूँगा  ।  इटली  कौर

 फ्रांस में  बीमे का  २७  ७१'३  ६३  प्रतिशत  कौर  ६०  प्रतिशत  कार्य  सरकारी

 क्षेत्र  द्वारा  किया  जाता  ।

 )  :
 क्या  उन  देशों  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र भी

 श्री  watts मेहता :  स्पष्ट हैं
 कि  जिसका  राष्ट्रीयकरण  नहीं  gat  वह  गैर-सरकारी क्षेत्र  के

 हाथों  में  ही  है  |

 mire  की  मिली-जुली सरकार  में  समाजवादी  व  साम्यवादी  पूर्ण
 राष्ट्रीयक  रण

 क  समाज

 थे  शौर  रेडिकल दल  वाले  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध  थे  ।  इसलिये  समझौता  करके  वहां  केवल  ड्

 मुख्य  कम्पनियों  का  ही  राष्ट्रीयकरण  किया  गया
 जो

 कुल  बीमा  व्यापार  का  ६०  प्रतिशत  कार्य  करती

 सोचने  का vee
 i

 थीं  ।
 परन्तु  अपने

 देश
 में  समझौते की  बात  काई  कारण  नहीं  ह्  |

 अंग्रेजी  में
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 इंग्लैण्ड में  समाजवादी  बहुत  समय  राष्ट्रीयकरण  का  प्रचार  कर  Xo  च्

 विचार  छोड़  दिया  गया  हैं  क्योंकि  बीमा नें  देश  की  विदेशी  qaraparfeaat  में  बहुत  योग  दिया

 परन्तु  अपने  देश  पर  यह  बात  लागू  नहीं  होती  क्योंकि  हमारा  बीमा-व्यापार  विदेशों  में  सीमित

 ह्

 जहां तक  प्रतिकर  का  सम्बन्ध  मैं  संकेत  करुंगा  कि  बीमा  कम्पनियों  की  म्रंगापूंजी  Qory

 करोड़  रुपये  है  ।  अ्रंशधारी  लाभांश  कमाते रहे  2&Yo  में  बीमा  अ्रधिनियम  में  संशोधन

 के  समय  वित्त  मंत्री ने  कम्पनियों  को  इसके  लिये  चेतावनी  थी  परन्तु  उसका  कोई  प्रभाव  नहीं

 gut |  फाइनेंस  श्र  दोनों  इसको  प्रमाणित  करते हैं  ।  यह  केवल  मेरा ही  मत

 नहीं है  जिसकी  किताबी  ज्ञान  कहू  कर  उपेक्षा  की  जा  सके  वरन  देश की  दो  प्रमुख  पत्रिकाओं  का

 wae  |  उन्होंने  लिखा हैं  कि  बीमा  कम्पनियों  ने  दुर्व्यवहार  fears  i  फिर  भी  कया  हम  उन्हें  अधिक

 प्रतिकर  देंगे
 ?  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  अन्तिम  निर्णय
 से  पूर्व  हमें  इन  पत्रिकाओं  द्वारा  लगाये

 गए  आरोपों  की  जांच  करवा  लेनी  चाहिये  |

 अ्रन्तिम  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  हैं कि  केवल  जीवन  बीमा  ही  राष्ट्रीयकरण में

 क्यों  सम्मिलित किया  जाये  ?  मैं  यह  मानता हूं  कि  जीवन  बीमा  si  साधारण  बीमा  दो  भिन्न  चीजें

 परन्तु  केन्द्रीयकरण  जीवन  बीमा  की  अपेक्षा  साधारण  बीमा में  अधिक  जीवन  बीमा  में  तो

 ५  बड़ी  कम्पनियों  का  मिलकर  कुल  निधि  का  ५०  प्रतिशत  होता है  परन्तु  साधारण  बीमा  में  एक  ही

 कम्पनी में  कुल  बीमा  निधि का  ३४  प्रतिशत  केन्द्रित  हैं ।

 विदेशी  कम्पनियों  का  भ्रंश  साधारण  बीमा में  ही  प्रतीक है  भ्र ौर  वही  ales  लाभप्रद

 भी  होता है  ।  यदि  हम  सामासिक  कम्पनियों के  संतुलन-पत्र  देखें  तो  मालूम  होगा कि  उन्हें  साधारण

 बीमा  से  अधिक  लाभ  होता  है  ।

 कदाचार  भी  साधारण  बीमा  में  भारिक  प्रचलित  है  ।  मैं  श्री  मालवीय  की  पुस्तक  [  इन्श्योरेन्स

 बिजनेस  इन  इण्डिया  ]  के  पृष्ठ  ३२  की  a  आपका  ध्यान  करूंगा  जिसमें  उन्होंने  इनको  संकेत

 किया है  ।

 बहुत  सी  साधारण  बीमा  कम्पनियां  जीवन  बीमा  कम्पनियों  की  सहायक  मात्र  हैं  ।  चूंकि  जीवन

 बीमा  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  है  इसलिये  मेरे  विचार  से  इन  सहायकों  का  भी  राष्ट्रीयकरण

 समझा  जाना  चाहिये
 ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  साधारण  बीमा  कम्पनियों  के  लिये

 भी
 एक  निगम  स्थापित

 किया  जाय  जिससे  उनके  कार्यकरण  की  भी  झांकी  मिल  सके  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  एक  प्रयोग  किया  जाय  वह  प्रयोग  यह  कि  बीमा  के  क्षेत्र  में  सरकारी

 निजी  उद्यम  दोनों  को  wax  दिया  जाय  ।  जहां  तक  जीवन  बीमा  का  सम्बन्ध  है  वह  सरकार  के  हाथ  में

 रहे  और  साधारण  बीमा  कम्पनियों  के  ही  हाथ  में  रहने  दिया  जाय  ताकि  उन्हें  अपनी  क्षमता  दिखा  सकने

 का  पर्याप्त  अवसर  मिल  सके  |  दोनों  में  एक  प्रकार  की  प्रतियोगिता  होनी  चाहिये  कि  कौन  अच्छा  कार्य

 करता है  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  के  भाषण  से  यह  नहीं  समझ  सका  कि  साधारण  बीमा  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  क्या

 किया  जायगा  जिनकी  पूंजी  जीवन  बीमा  कम्पनियों  के  ही  हाथ  में  है  ।  इस  विधेयक  पर  चर्चा  समाप्त  होने

 के  पूर्व  मैं  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  इसे  स्पष्ट  कर  दें  ।

 अन्तिम  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मैं  यह  नहीं  समझ  सका
 कि

 ऐसा  क्यों  है
 कि  हम

 करण  को  बात  तो  करते  हैं  पर  बैंको  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इस  विषय  पर  मैं  प्रभी  न  कह

 कर  फिर  किसी  पर  कहूंगा  |

 श्री  झुनझुनवाला  :  हमने जो
 समाजवादी

 ढंग  की  समाज  व्यवस्था

 कायम  करने  का  लक्ष्य  रखा  उसको  पाने के  लिये  सब  से  पहला  जो  कदम  उठाना  चाहिये  था
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 (  श्री  झुनझुनवाला |

 वह  था  इन्शयोरेंस  के  व्यवसाय बीमा  व्यवसाय ]  का  राष्ट्रीयकरण  कौर  हमारी  सरकार  ने  इसका

 राष्ट्रीयकरण करने  के  बारे  में  जो  स्टेप  [  कदम  |  उठाया  उसको में  बिल्कुल ठीक  समझता  हूं

 इसका  स्वागत करता  हुं  ।  में  नहीं  समझ  सकता  था  कि  सरकार  के  मन  में  यह  बात  श्री  तक  क्यों  नहीं

 कि  इसका  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  ।  यह  एक  ऐसा  व्यवसाय  था  जिसका  कि  अगर  राष्ट्रीयकरण

 हो  जाता तो  श्रच्छी>अच्छी  चीजें  हमारे  देश  में  हो  सकती  जो  रुपये  इस  व्यवसाय  को  रहते  हमें

 उसका  इस्तेमाल  देश  उत्पादन  बढ़ाने  में  कर  सकता  इससे  प्राप्त  होने  वाली  रकम  को

 हम  सुचारू  रूप  से  इस्तेमाल  कर  सकते  तो  मेरी  समझ  में  नहीं प्रा  रहा  था  कि  इस  मामले  में  देर

 क्यों  की  जा  रही  wa  जब  कि  राष्ट्रीयकरण  किया जां  चुका  में  इसे  ठीक  समझता  हूं

 इसका  स्वागत  करता हूँ
 ।  परन्तु  इन  सब

 चीजों
 को

 करने
 में  एक

 नाटक
 सा

 रचा
 जाता  वह  हमारी

 समझ  में  नहीं  भ्राता  ।  १२  बजे  रात  के  एक  आर्डिनेंस |  भ्र ध्या देश  |  निकाला  जाता  है  इसमें  यह  सब
 चीजें  दी  जाती हैं  ।  क्या  कारण है  कि  के  १२  बजे  उठकर  यह  आर्डिनेंस  निकाला  जाता  है  कि

 लाइफ  इंश्योरेंस  नेशनलाइज [  जीवन  बीमे  का  राष्ट्रीयकरण  जिसका  कि  लोगों  को

 सुबह  उठकर  पता  चलता है  ?  क्या  वजह  है  कि  जब  हमारे  भाई  श्री  फिरोज  गांधी  ने  सब  त्रुटियां  यहां

 इस  सभा में  रख  दी  थीं  तो  उसके  बाद  ही  एक  बिल  विधेयक  इस  सदन  में  नहीं  लाया  गया

 अर  क्यों  हम  को  उस  पर  म्यार  विचार  रखने  का  अवसर नहीं  दिया  गया  ?  जब  यह  श्राडिनेंस रात

 के  १२  बजे  निकाला  गया  तो  उसका  नतीजा  यह  हुमा  कि  दूसरे दिन  शेयर  मार्किट  में  एक  तहलका

 सा  मच  गया  कौर  लोगों  को  झक  होनें  लगा  कि  क्या  कारण  है  कि  रात  के  रेडीनेस  जारी  किया

 गया  है

 वित्त  मंत्री  सी०  डी०  :  राष्ट्रीयकरण  तो
 श्रभी

 श्री  झुनझुनवाला :  जो  भ्राडिनेंस  निकाला गया  था  उससे  यह  बात  लोगों  के  ध्यान  में  गई  थी

 कि  राष्ट्रीयकरण  होगा  |  व्यवसायी  लोग  जो  होते  हैं  उनको  थोड़ी  सी  तो  शक्ल  होती  है  शर  वह

 इस  बात  को  आसानी  से  ही  समझ  जाते हैं  कि  चरागे  क्या  होने  वाला है

 तो  जब  यह  सब  चीज  अचानक  हुई  तो  कुछ  लोगों  ने  इसका  फायदा  उठाया
 प्रौर अपने

 शेयर  बेचने  शुरू  कर  दिये
 ।

 इसका  नतीजा ag  ga  कि  शेयर  मार्किट  गिरनी  शुरू  हो  गई
 ।  हलचल

 मच  गई  कौर  किसी  को  यह  पता  नहीं था  कि  शेयर  का  बाजार ae  किधर  जायेगा  |  कुछ  बातें
 लि

 सरकार  की  ऐसी  होती  हैं  जो  कि  बहुत  छिपा  करक  रखी  जाती  हें  कौर  मेरी  समझ  में  al

 जाता  कि  इनको  छिपा  कर  रखने  की  क्या  आवश्यकता सरकार  महसूस  करती  के  मन

 में  शायद  यह  है  कि  भ्रमर  वह  डरपना  निर्णय  पहले  बता  देती  तो  इस  पर  चर्चा  होने  लग  जाती

 लोगों को  पहले से  मालूम  हो  जाता  कि  यह  चीज  होने जा  रही  है
 |  परन्तु  जो

 चीज  होती

 है  उसका  नतीजा ae  होता है  कि  दो  चार  श्रादमी  उससे  लाभ  उठा  लेते  जब  सब॑  को  मालूम

 हो  जाता है  तो  बात  दूसरी  हो  जाती है  ।

 श्री  सी०  डी०  देशमुख :  कब  मालूम  ?

 श्री  झुनझुनवाला  :  जब  श्राडिनेंस  निकला  उसके  बाद  |

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :
 दो  तीन  आदमियों  के  सामने  वह  श्राडिनेंस रखा  गया  ऐसा  श्राप

 का  कहना है  ?

 श्री  झुनझुनवाला  :  में  नहीं  कहता  कि  आपने  दो  तीन  आदमियों  के  सामने  इसे  रखा  ।  मगर  जो

 हुआ  यह  हैं  कि  यह  चीज  अचानक  लोगों  के  सामने
 ।

 दो  तीन  श्रादमियों  के  सामने इसे
 रखा  गया

 इसको  में  नहीं  मानता  हूं  कौर  न  ही  इस  चीज  पर  में  fears  करनें के  लिये  तैयार  हूं  कि  उनके

 सामने  इसे  रखा  गया  था
 ।

 में
 कभी

 सपने  में  भी  विश्वास  नहीं कर  सकता  कि  ऐसी  बात  हमारे  फाइनेंस
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 मिनिस्टर  साहब  के  रहते  हो  सकती  परन्तु  ऐसा
 हो

 जाता  है  कि  दो  तीन  आदमी  इस
 स्थिति से  फायदा  उठा  लेते  क्यों  कैसे  फायदा  उठा  लेते  यह  में

 नहीं  कह  सकता
 |  कैबिनेट

 में  भी
 बहुत

 सी
 बातें  होती

 है  कौर  उनमें  से  कुछ  निकल  बाहर  भी  झरा  जाती
 तुलसी  दास

 जी

 को  मालूम हो  जाता  है  या  किसी  दूसरे
 को  मालूंम  हो  जाता  यह  में  नहीं  कहता  कौर

 न
 में

 विश्वास

 करता  हूं  कि  किसी  को  इसके  बारें  में  बताया  भी  गया  परन्तु  इस  चीज  को  अचानक  क्यों

 किया  इस  बारे में  में  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब से  पूछना  चाहता हूं  और
 मुझे  ware  कि  वह

 इस  पर  श्रव्य  रोशनी  डालेंगे

 यह  जो  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  है  इसके  बारे  में  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब ने
 दो  एक  बातें

 कही  हैं  ।  उन्होंने  एक  तो  यह  कहा  है  कि  हम  जो  समाजवादी  नक्शे  का  समाज  कायम  करना  चाहते

 यह  चीज  उसक  १४ ८६  परन्तु  जो  तात्कालिक  कारण  उन्होंने  इस  चीज
 को  करने

 का
 दिया

 है  वह  यह  है  कि  बहुत  सी  बुराइयां  पाई गई  कुछ  बुराइयां  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब ने

 भ्र पनी  स्पीच  [  भाषण  |  के  दौरान  में  बयान  भी  की हैं  १  यह  जो  तात्कालिक  कारण  उन्होंने  बताय

 यह  मेरी  समझ में  नहीं  क्या जो जो  १०-१०  बार  हमने  रन् यो रेस  एक्ट  को  एमेंड  किया

 उसका  कुछ  भी अच्छा  नहीं  क्या  यह  जो  बुराइयां  देखने में  भाई  यह  wal  भराई हैं  पहले

 कभी  नहीं  यदि  यह  बुराइयां  पहले  सामने  भाई  थीं  तो  क्या  कारण  है  कि  पहले  इन  बुराइयों

 को  दूर  करने  का  कोई  रास्ता  नहीं  खोजा  गया ?

 क्या  कारण  हूं  कि  पहले  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  गया  ।  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब ने

 कहा है  कि  जितनी  भी  भावजें  [  शक्तियाँ  ]  सरकार  को कभी तक  दी  गई  थीं  वह  सब  नेगेटिव  cas

 [  नकारात्मक  शक्तियां ]  थीं  ।  यही  वजह  थी  कि  सरकार  ग्रन्थि  तरह  से  जांच  पड़ताल  नहीं कर

 सकती थी  कौर  लोग  जो  गड़बड़ी  करत ेथे  उनको  वह  पकड़  नहीं  सकती  थी  ।  उन्होंने  यह  भी

 कि  वे  लोक  कानून की  प्रावीजन्स [  उपबन्धों  ]  से  बच  निकलते थे  ।  मेरा  कहना  यह  हैं  कि  जब  सरकार

 कुछ  पावर  हाथ  में  लेती हैं  क्या  कारण  हे  कि  वह  उनका  प्रगति  तरह  से  कौर  सही  ढंग  से  तथा

 सख्ती  से  प्रयोग  नहीं  करती  जब  सरकार  यह  कहती  है  कि  हम  श्रसमर्थ  हैं  तो  यह  बात  मेरी

 समझ  में  नहीं  जाती  है  ।  जब  कि  सरकार  इस  व्यवसाय  को  अपने हाथ  में  लेने  जा  रही  हैं  तो  मेरी
 ad  ब् ५

 समझ  में  नहीं  कि  वह  इसमें  कसे  शुद्धता  ला  सकेगी
 ।

 चाहे
 जो  भी

 कमियां
 हों  जो

 यह
 राष्ट्रीयकरण  किया  गया  में  कहना  चाहता  हुं  कि  में  इसका  स्वागत  करता  क्योंकि  काम  करने

 से  ही  त्रुटियां नजर  में
 करायेंगी  शर  उन्हें  दूर  किया जा  सकेगा  ।  परन्तु  साथ  ही  साथ  में  यह

 भी  पुछना

 चाहता हूं  कि
 जब  इतने  कानून  बने  हुए  थे  कौर  सरकार  के  हाथ  में  इतनी  शक्ति  थी  तो  wae  ही  जो

 कानून को  [  प्रशासित  ]  करने  वाले  हैं  क्या  उनमें  यह  शक्ति  नहीं  थी  कि  वह  इन  सब

 चीजों  को  पहले  से  ही  लाकर  सरकार  को  समझा  देते  शौर  जो  लोग  गलती  करते  थे  उनको  वह

 पकड़वा दत  |

 एक  बात  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  ने  बड़े  मार्क  की  कही  |  उन्होंने  कहा  कि  यह  जो

 इंश्योरेंस  [  बीमा  के  काम  में  बुराइयां  हो  रही  हैं  ये  न  हों  यदि  कम्पनियों में  जो  अधिकारी  हें  वे  भीतर

 से  यह  समझें  कि  जो  रुपया वे  जनता  से  लेती  हैं  उसकी  बे  ट्रस्टी  [  प्रयास  |  हैं
 ।

 उनका  मतलब  यह  था

 कि
 झ्रादमी

 में  भीतर  से
 ईमानदारी

 पानी  चाहिये  तभी  काम  ठीक
 हो

 सकता  है
 |

 कौर  जब  तक
 यह

 बात
 नहीं  होगी  तब  तक  काम  ठीक  नहीं हो  सकता  ।  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब ने  अन्य  देशों  का

 उदाहरण दिया  कौर  बतलाया  कि  वहां  पर  लोग  अपने  को  ट्रस्टी  समझ  कर  काम  करते  हैं  ऐसी  बात

 नहीं  उन्होंने  कहा  कि  झ्र भी  तक  हमारे  इन्दर  इस  प्रकार का  कांशेंस  डेवेलप  [  भावना
 का

 विकास  |

 नहीं  र्ा  है  कि  हम  ईमानदारी  से  काम  करें  ।  वे  कहते  हैं  कि  हमारे  व्यापारी  लोगों  का  कांशेंस  अभी
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 डेवलप नहीं  उद्  है  कि  वे  ईमानदारी से  काम  करें  इस  सिलसिले  में  में  बहुत  श्रदब  के  साथ  यह  कहूंगा

 कि  इसके  साथ ही  यह  भी  देख  लिया  जाय कि  जो  लोग  हमारे  एडमिनिस्ट्रेशन  मेंबर
 प्राय-अरन्य

 कारपोरेंशन्स  शादी  में  काम  कर  रह ेहैं  उनका  काशेंस किस  प्रकार  का  है  |  यह  देखना  चाहिये  कि

 वहां पट्ट  कितना  नुक्सान  हो  जाता है  ्र  कितना  बेकार  खर्चा  किया  जाता  है
 |

 में
 सरकार  को

 श्रागाह कर देना कर  देना  चाहता  हुं  कि  इस  काम को  हाथ  में  लेते  हुए वह  इस
 चीज

 पर  विशेष  रूप  से  ध्यान

 दे  नहीं  तो  बहुत  बड़ा  नुक्सान  हो  सकता  है भ्र ौर  इससे  सरकार  की  बदनामी  होगी  ।  हम  एक  बहुत  बड़ी

 चीज का  राष्ट्रीकरण  कर  रहे  हैं  लेकिन  इसका  एडमिनिस्ट्रेशन करने  वालों  के  मन  में  वह

 भावना  नहीं  रही  जो  कि  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  ने  बतलायी  तो  जिन  लोगों  को  राज  हम

 बदनाम  कर  रहे  हैं  उनको  हमारी  श्रालोचता  करने  का  मौका  मिल  जायेगा
 |

 में  समझता  हूं  कि  यह
 ज्यादा  भ्रच्छा  होता  यदि  इसमें  से  कुछ  काम  सरकार  इंश्योरेंस  कारपोरेशन  बीमा  निगम  बनाकर

 अपने हाथ  में  लेती  तौर  कुछ  काम  प्राइवेट  एंटरप्राइज  [  गैर-सरकारी उपक्रम  ]  के  लिये  रहने  देती
 ।

 ऐसा  करने  से  यह  मालूम  हो  सकता कि  किस  तरफ  ज्यादा  खराबी है  कौर  किस  तरफ
 ज्यादा  अच्छा

 काम हो  रहा  श्र  इसमें  कम्पीटीशन  प्रतियोगिता  ]  की  वजह  से  कुछ  डर
 भी  रहता ।

 मद्रास
 को

 बता  देना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  है  में  एक  दम  इसके  पक्ष

 में  हूं
 ।  लेकिन में  यह  कह  देना  चाहता हूं  कि  जिस  तरह  से  पब्लिक  सेक्टर

 क्षेत्र  |  में

 काम हो  रहा  जिस  तरह  से  बड़े-बड़े  प्रोजेक्ट्स [  परियोजना झ्र ों  ]  में  काम  हो  रहा  जिस  तरह

 से  इंडस्ट्रियल  फाइनेंस  कारपोरेशन  वित्त निगम  )  में  काम  हो  रहा  में  यह  बात  जनरल

 [  तरीके  से  कहता  हूं  जो  राज  सभी  जानते  हैं  विस्तार  रूप से  कहने  का  समय  नहीं  है
 तो

 जैसी  इस  व्यवसाय  की  हालत  व्यापारियों
 के

 फायदा  उठाते
 हुए  भी  है  वैसी

 भी  नहीं  रहने

 वाली  इसकी  प्रो  सरकार  को  खास  तौर  से  ध्यान  देना  चाहिये  |

 जब  सरकार  के  किसी  काम  के  बारे  में  आलोचना  की  जाती  है  तो  हमारे  शाहू  साहब  उठकर  कह

 देते  हैं  कि  कोई  स्पेसिफिक  [  विशिष्ट ]  उदाहरण  बतलाया  जाय  ।  ग्रह  एक  सेट  सा  जवाब  हो  गया

 है  ।  कभी-कभी  स्पेसिफिक  उदाहरण  भी  बतलाया  जाता है  लेकिन  उसके  बारे  में  कोई  लीगल
 प्रूफ

 प्रमाण ]  तो  नहीं  हो  सकता ।  हमारे  टंडन  जी  ने  एक  उदाहरण  संसद्‌  के
 सामने  रखा  था  कि

 किस  तरह
 से  बुराइयां  हो

 रही  हैं  परन्तु  ग्रामीण  उसका  क्या  यदि  इसी
 प्रकार  यह

 काम  भी

 gar और
 जो  एडमिनिस्ट्रेशन  की  आलोचना  की  जाती हैं

 उस  पर  गम्भीरता
 से

 ध्यान  न
 दिया  गया

 ae
 उसकी  बुराई को  दूर

 करने
 की

 कार्रवाई  न  की
 गई  तो  हम  को  लगता  है  कि

 इस  काम  में

 दिक्कत  हो  जायेगी  |

 हम  को  यह  देखना  है  कि  यह  जो  भीतर  का  atte  है  वह  किस  तरह  से  ईमानदार  हो ।

 मथाई  साहब  के  समय में  यहां  करप्शन [  भ्रष्टाचार  ]  के
 बारे

 में  बहुत  चर्चा  होती थी  sa  वक्त

 उन्होंने  कहा  था  कि संसद्‌  में  हम  चाह  जितने  कानून  चाहे एक  दूसरे  को
 जितनी

 भी
 गालियां

 दें पर  इससे  कुछ  नहीं  होगा  ।  इन  बुराइयों  को  दूर  करने  का  सब  से  च्  उपाय  यह  हैं  कि  हम  लोग

 ag  ट्रेडीशन  क्रिएट  करें  [  wed  उदाहरण  बनायें  |  ।  हम  ऐसी  भावना  पैदा  करें
 कि

 जो  लोग  इस  प्रकार

 का  काम  करतें  उनको  चाहें  क्रानून  द्वारा  सजा  न  हो  पर  उनको  समाज  में  अदर  का  स्थान  न

 दिया  जाये  जैसा  कि  ईमानदार  आदमी  को  दिया  जाय  ।  झ्राजकल  तो  यह  हो  रहा है
 कि  जो  ईमानदारी

 से  काम  करता है  उसको  लोग  वेबकूफ  समझते  हैं  ्र  जो  बेईमानी  से  काम  करता  हैं  उसको

 में  बड़ी से  बड़ी  जगह  दे  दी  जाती  मैं  यह  किसी  व्यक्ति  विशेष
 के

 लिये  नहीं कह  रहा

 हूं  ।  परन्तु हम  को  इस  भावना  को  लाने  की  er  करनी  चाहिये  कि  बुरा  काम  करने
 वाले  यह

 समझें  कि  यदि  वे  ऐसा  काम  करेंगे  तो  समाज  में  उनका  कोई  स्थान  नहीं हैं
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 मै
 श्राप  को  बतलाता  हूँ  कि  जब  सन्‌  १९३७  में  सूबों  में

 कांग्रेस
 की  हुकूमत  a

 तो  उस

 मैं
 किसी  सुबे  का

 नाम
 तो  नहीं  एक  धमधमा  सा  मच  गया  कौर  कहा  जाता

 था  कि  wa  कांग्रेस

 को  मिनिस्ट्री  आरा  गई  अरब  नगर  कोई  ऐसी  बुरी  बात  हुई  तो  बड़ी  भा  क  आफत  ्र  जाये  ी  ।  ग

 उस
 समय  गलत

 काम  करने
 से

 डरने  लगे
 थे

 ।  परन्तु  जब  लोगों  ने  सूबों  में  पार्टियों
 की

 पालिटिक्स

 बन्दी  )  को
 देखा  तो  उनके मन  में  यह  बात  पायी कि  नगर  हम  पहले  की  तरह  ही  काम  करते

 जायें
 तो  कोई डर  नहीं  कौर

 उस  समय  यहां  तक  कहा  जाने  लगा
 कि  ब्रिटिश

 काल  में  जो
 इस

 तरह की  बुराइयां  थीं
 वें  कौर  ज्यादा  बढ़  गई  हैं  !

 ठाकुर  युगल  किशोर  fee  :  यह  ठीक  ही  है  ।

 ्
 श्री

 झुनझुनवाला :  यह  तो  मैं  नहीं  कह  सकता ।  पहले  भी  ये  बातें  थीं  ate  उसी  समय  की

 ये  देन

 तो
 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  हम  लोगों ने  इंश्योरेंस  के  राष्ट्रीयकरण  की  दिदा  में  यह

 एक  बहुत  बड़ा  कदम  उठाया  ्र  इंस  काम  में  फाइनेंस  साहब  की  स्कीम  योजना  के

 जनता
 के

 श्राम  लोगों  का  रुपया  जावेगा  ।  जरगर  देहात  में  जाकर  eal  तरह  से
 फील्ड  वर्क

 किया  जाये
 तो

 इसमें  बहुत  रुपया  जावेगा  ।  देहातों  में  लोगों  के  पास  अरपना  पया  सुरक्षित  रखने के

 लिये
 स्थान  नहीं  वे  छान  wife में  रुपया  रखते हैं  जिससे  उनका  नुक्सान  हो  जाता

 देहात में
 काफी  फील्ड

 वर्क  किया  जाय  तो  काफी  रुपया  मिल  सकता है  ।  परन्तु  मेरा  फिर  भी  यह

 कहना  है ँकि
 जिस  प्रकार  al  बड़े-बड़े  प्रोजेक्ट्स  (qfeatstarat )  में  कौर  इंडस्ट्रियल

 फाइनेंस  कारपोरेशन  वित्त  निगम )  में  काम  हुमा  जहां  कि  करोड़ों  रुपयें  का  नुक्सान

 हो  जाता  यदि  उसी  तरह से  यहां भी  काम  हुसना  तो  बहुत  बड़ा  नुक्सान  होने  वाला है  ।

 यदि  यह  सक्सेसफुल  हुए श्रौर  हमारे  जो  ऐडमिनिस्ट्रेंटस  )  हैं  उन्होंने  योग्यता -

 एवं  अ्रपने  कत्तव्य  को  निभाया  तो  हम  यकीनन  अपने  मकसद  में  कामयाब होंगे  ।  हमारे  फाइनेंस

 मिनिस्टर  ने  एक॑  बड़े  मार्के  की  बात  कही  कि  यह  चीज़  तभी  ठीक  से  चल  सकती  है  जब  इसके

 चलाने  वाले  लोग यह  समझ  कर  काम  करें  कि  यह  रुपया  दूसरे  का  हम  को  ईमानदारी  से  काम

 करना  भ्र अगर  हमने  उसमें  जरा  भी सावधानी  बर्ती ar  गड़बड़ी  की  तो  हमें पाप
 लगेगा

 शौर  हमारा  यह  एक  बड़ा  अनैतिक  काम  होगा  |  लेकिन  mae  हमने  शभ्रनैतिकता  को  पाप न
 समझा

 से  काम  न  लिया तो  बड़ा  घपला  होने  वाला  है  ।  बस  मैं  इतना ही  कह  कर

 aid  फाइनेंस
 मिनिस्टर  साहब  को  बधाई  देता  हूं  ate  इस  बिल  का  समर्थन  करता

 पर
 जो  दो

 बातें  मैंने  कही  हैं  उन  पर  फाइनेंस  मिनिस्टर  भर  हमारे  पब्लिक  ऐंडमिनिस्ट्रेटस  प्रशासक )

 पूर्ण रूप  से  ध्यान  we  ताकि  हम  लोग  जिनका  कि  काम  हमने  wed  हाथ में  लिया है  उन  लोगों

 को  यह  कहने
 को  न  हो  जाये  कि  झ्रापने  हमारा  काम  हम  से  ले  तो  लिया  लेकिन

 जिस  खूबी  से  हम

 उसको
 चला  रहे  थे  श्राप  नहीं  चला  सके

 कौर  उसको  खराब
 कर

 fear

 ठाकर  जुगलकिशोर सिह
 जो  विल  हमारे  सामने

 पेश  किया
 गया  उसमें

 एक  चीज़
 की

 कमी  मैं  देखता  हूँ
 ।

 उसकी  तरफ  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  ।
 प्लानिंग  कमिशन

 की  रिपोर्ट  आयोग का
 मैंने  देखी  है  कौर  उसकी

 ड्राफ्ट  श्राउटलाइंस  की  रूप  को  पढ़ा  है  उसमें  कहा  गया  है  कि  प्राइवेट  सेक्टर

 सरकारी  क्षेत्र  )  पब्लिक  सेक्टर  सरकारी  क्षेत्र  के  साथ-साथ  एक  कोआपरेटिव  सैक्टर

 का  निर्माण होगा  ate  कोश्नापरेटिव्स  समितियों  )  के  द्वारा  हमारा  बहुत  कुछ  काम

 चलेगा |  हमने  बहुत  पहले  अपना मकसद  एक  कोआपरेटिव  कामनवेल्थ  पर  आधारित

 बनाने  तय  किया  था  कौर  उसके बाद  भी  आजाद जो  एक  सोशलिस्ट  सोसाइटी
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 [  ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह  ]

 रूप  रेखा  का  की  बात  कही  जाती  उसमें  कोआपरेटिव  का  मुख्य  स्थान  है  |  यह  चीज़  साफ  हो

 चली  हैं  कि  art  के  दिन  वहीं  समाज  क़ायम  रह  सकता  है  जो  पारस्परिक  सहयोग  के  श्रमदान  प्रदान  के

 भ्राता पर  स्थापित  किया जाये  ।  केवल  कानून  के  सहारे  प्रौढ़  सिफ॑  सरकारी  श्रफ़्सरों  के  हाथ  में

 सारी  चीजें  रखकर  श्राप  उसे  उस  योग्यता  कौर  खूबी  के  साथ  नहीं  बना  सकते हैं
 जिस  ग्रोग्यता

 शर  खूबी  के  साथ  श्राप  उसको  कोआपरेटिव  के  सहारे  चला  सकते  wit  थोड़े दिन  हुए  सारे

 भारत  वर्ष
 की  कोआपरेटिव  इंश्योरेंस  सोसाइटियों  बीमा  समितियों  )  का  एक  बहुत  बड़ा

 सम्मेलन  ददा था  कौर  उसमें  उन्होंने  यह  तय  किया  था  कि  हिन्दुस्तान  में  जितनी  कोझ्मापरेंटिव

 बीमा  सोसाइटियां  उनका  एकीकरण  किया  जाय  कौर  एकीकरण  के  आधार पर  काम

 मैं  यह  भी  कह  देना  चाहता हूँ  कि  जिन  बुराइयों  का  wea  मंत्री  ने  हवाला  दिया हैं  ate  जिनके

 कि  कारण  उन्होंने  data  कम्पनी  के  मैनेजमेंट  को अपने हाथ  में  लिया है
 se

 ५  (  राष्ट्रीयकरण  जो  फायदा  वे  समझते  हैं  कि  उनको  होने  वाला  है  दौर  जो वे  समझते

 हैं  कि  ऐसा  कदम  उठानें  से  हमारे  पास  काफी  रुपया  करायेगा  लोगों  का  विश्वास  हम  पर

 लोगों  का  सहयोग  हमें  मैं  समझता  हूँ  कि  ये  सब  बातें  कोआपरेटिव  इंश्योरेंस  सोसाइटियां

 जितनी हैं  उन  पर  लागू  होती  श्राप  कहते  हैं  कि  ऐसी  कम्पनियां बहुत  ज्यादा  प्राफिट

 कर  रही  हैं  लेकिन  जहाँ  तक  कोश्रापरेटिव्स का  सवाल  मैं  बतलाना  चाहता  हूँ  कि  कोआपरेटिव

 टियों  के  प्राफिट  के  ऊपर  बहुत  बड़ा  प्रतिबन्ध  उनके  ऊपर  रजिस्ट्रार  )  कोआपरेटिव

 टीम  होता  हैं  जो  उनके  काम  की  देखरेख  रखता  है  |  इंश्योरेंस  ऐक्ट  अघिनियम  के  झ्र लावा )  कौर

 कोआपरेटिव tae
 at  प्रतिबन्ध  उन  पर  होता  है

 |
 प्रफस रान  बराबर  उन

 पर

 नियंत्रण  रखते  हैं  उनके  काम  शादी  की  बाबत  जांच  वगैरह  करते  रहते  हैं  ।  जहां  तक  उनकी  श्राय

 व्यय के  निरीक्षण  का  सवाल  वह  भी  सरकारी  अफ़सरों  द्वारा  होता  हैं  कौर  सरकारी  आडीटर

 )  उनके  राय  व्यय  का  निरीक्षण  करते  रहते  मगर  कुछ  प्राफिट  निकलता हैं

 तो  इंश्योरेंस  के  बीच  में  वह  बंट  जाता  है  ।  देहातों  में  जहां  पर  बहुत  कम  वाले  लोग  रहते हैं

 उन  लोगों ने  कोआपरेटिव  सोसाइटियां  क़ायम  की  हैं  कौर  उनको  चलाने  की  कोशिश  की  है  कौर जो

 पैसा  उससे  पैदा  होता है  वह  समाज  कल्याण  के  कामों  में  खर्च  किया  जाता  हैं  ।  सोसाइटीज  के  जो

 मेम्बर  होत ेहैं  उनके  ऊपर  किसी  तरह  का  सरहाने नहीं  लगाया  जाता  है  उसे  रक़म

 वापिस  देने  में  कुछ  विलम्ब  भी  हो  जाता  है  तो  सोसाइटी  में  लोगों  को  उसकी  ईमानदारी  कौर

 नेकनीयती  में  विश्वास  रहता है  क्योंकि  आख़िर  सब  लोगों  के  सहयोग  पर  ही  तो  यह  सोसाइटियां

 चलती  हमारा  कौर  प्रथ-मंत्री  महोदय  दोनों  का  यह  मक़सद  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  लोग

 हमें  सहयोग  दें  ईमानदारी  से  काम  हो  ak  ज्यादा  योग्यता  से  उस  काम को  चलाया  जाय  तब  मैं

 समझता  हूं  कि  उन्होंने  जो  इस  ऐक्ट  द्वारा  सारा  कार्य  भार  अपने  हाथों  में  लेने  का  इरादा  किया

 vara  इन  कोआपरेटिव  सोसाइटीज़  को  अलग
 कर
 दें

 तो  मैं  समझता  हूँ  कि  हम  अपने  मक़सद  में

 कामयाब  होंगे  और  तब  कोआपरेटिव  सेक्टर  का  शभ्रच्छा  विकास  इस  देश में  हो

 सकेगा  कौर  प्लानिंग  कमिशन  ने  जो  लक्ष्य  उद्देश्य
 देश

 के
 सामने  रक्खा

 वह  हो  सकेगा |

 पंडित  कठ  ato  शर्मा
 :

 :
 मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  को  इसके  लिये  बधाई

 देता हूँ  कि  उन्होंने  इस  इंश्योरेंस  के  व्यवसाय  को  राष्ट्रीयकरण  करके  अपने  हाथ में  लिया ।

 कुछ  क्षेत्रों
 में  जो  यह  कहा  जा  रहा हैं  कि  इन  प्राइवेट  कम्पनियों

 ने  बहुत  अच्छी

 तरह  काम  किया  कौर  उसके  लिये  वे  जनता  की  बधाई  की  पात्र  मैं  इसमें  उनसे  सहमत  नहीं हूँ

 a
 उसका  कारण  यह

 हूँ
 कि  किसी  श्रादमी  या  किसी

 संस्था
 ने

 कैसा
 काम

 वह  तो  अन्य
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 में  उसी
 क़िस्म

 के
 व्यवसाय

 में
 लगी

 हुई  संस्थाओं  श्र  उनमें  काम  करने  वालों  के  काम  से

 मुक़ाबला  करके  जाना जा  सकता  इस  सम्बन्ध  में  जो  फिगर्स  3)  हमारे  फाइनेंस
 मिनिस्टर

 साहब ने  दिये  उनके  देखने  से  यह  मालूम  होता है  कि  किसी भी  तरीक़े  से  हमारे  देश

 के  इंश्योरेंस
 के

 व्यवसाय
 में  लगे  हुए  काम  करने  वालों  ने  कोई  ऐसा  प्रशंसनीय  काम  नहीं  किया  कौर

 ऐसी  कोई
 प्रगति

 नहीं  दिखलाई  जिसके  लिये  वे  बधाई  के  पात्र  कहे जा  सकते  हों  ।  यह  उन  लोगों  के

 लिये
 बड़े  शर्म  की  बात है  कि  उस  व्यवसाय  में  जो  देश  की  जनता  की  गाढ़ी  कमाई का  पेसा  लगा

 हुमा हैं
 उनके  पास  धरोहरस्वरूप  मौजूद  हो  कौर  हमारे  वहां  बहुत  प्राचीन समय  से  जो  यह

 चीज़  चली  श्री रही  है  कि  जो  जमानत अथवा  धरोहर  का  रुपया  उसको  बहुत  सम्हाल कर

 रखना  चाहिये  ae  उसको  एक  धर्म  की  नीति  श्र  नैतिकता  की  नीति से  देखना  चाहिये  श्र  उसका

 दुरुपयोग न  करना  उसको  गलत  तरीक़े  से  इस्तेमाल  न  करना  इस  तरह  की  बहुत

 पुरानी  प्रथा  हमारे  देश  में  चली  भाई  उसके  बावजूद  उस  धरोहर  के  रूप  में
 रक्ख  हुए  रुपये  का  दुरुपयोग  किया  उसके  सम्बन्ध में  बदनीयती  से  काम  किया जाय  उस

 रुपये
 का  अपने  व्यक्तिगत लाभ  के  cara  इस्तेमाल  किया जाय  ।  यह  उन्हीं  लोगों के  लिये  नहीं

 बल्कि  सम्पूर्ण  देश के  लिये  लज्जा  जनक  बात  है  ।  ores  दिन  हमारा  देश  एक  ऐसी  जगह  खड़ा

 है  जिस  पर
 कि  कोई  देश  एवं  कर  सकता है  श्र  दुनिया  में  राज  हमारी  जो  ख्याति  हूं  अगर  हमें

 उस

 ख्याति  को
 बनाये  रखना  है  कौर  देश का  नवनिर्माण करना  है  कौर  नपने  देश  को  उन्नति  के  पथ  पर

 भ्र ग्र सर  करना  ह  श्र  प्रगतिशील  देशों  की  प्रजनित  पंक्ति  में  ले  जाकर  उसको  खड़ा  करना  है  तो  उसके

 लिये  ज़रूरी  हो  जाता  है  कि  हमारे  ईमानदारी  से  काम  करने  के  तरीक़े  का  कौर  हमारी  क़ाबलियत के

 साथ  अपने  काम  को  अंजाम  देने का  सिक्का  सारी  दुनिया  में  जम  जाना  चाहिये  ।  मुझे  यह  कहते हुए

 भ्रफ़्सोस  होता  है  कि  उस  तमाम  व्यौरे  वर्णन  से  जो  कि  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  ने  हमारे  सामने  पेश

 उससे  हमारें  देश
 की  ख्याति  को  धक्का  पहुँचता  हैऔर  हमारा  देश  नीचे  गिरता  है  ।  यह  set

 कवल  एक  या  एक  ग्राम  व्यवसाय  का  हैं  बल्कि  इसमें  खराबी  होने से  भ्र ौर  ठीक  से

 काम
 न  होने  के  कारण  हम  को  जो  क्रेडिट  मिलने  वाला  हैं  उसको  धक्का  पहुँचता  है  प्रौढ़  उससे  हमको

 ate  हानि  पहुंचती  है  बजाय उस  ५०  करोड़  या  १००  करोड़  रुपये  जिसकी  कि  लालच  में

 कोई  बदमाश  कोई  बदनीयत प्रादमी  या  कोई  चालाक  नफ़ा  कमा  सकता  है  ।

 यह  कुछ  चन्द  प्राणियों  का  नफा  क  प्रश्न  नहीं  बल्कि  देश  का  जो  क्रेडिट (  )

 जो  देश  की  ख्याति  देश  में  जो  काम  करने का  तरीका  है  भ्र ौर  देश  A  जो  काम  करके  सफलता
 ~

 प्राप्त करने  की  नीति  उस को  धक्का  पहुंचता  कौर  जिस  परिस्थिति  अज
 हम  वहू

 इस  बात  को  बर्दाश्त नहीं  कर  सकती  हैं  कि  हमारी  हमारा  संसार  में  गिरने  पाव े।

 एक  उठता  जैसा कि  झुनझुनवाला  साहब  ने  कि  यह  काम

 तरीके से  क्यों  किया  गया
 ?

 waite  मेहता  साहब  ने  कहा  कि  हम  लोगों  को  कांफ़िडेंस में  क्यों  नहीं

 लिया  हम  लोगों  से  राय  क्यों  नहीं  ली  गई
 ?

 मैं  समझता हूँ  कि  इस  मामले  में  हमारे  फाइनेंस

 मिनिस्टर  साहब  हमारी  सरकार  बधाई  की पात्र हैं  ।  उन्होंने  जल्दी
 से  जल्दी

 काम  किया  क्योंकि  उनको  डर  था  कि  बहुत  कुछ  ऐसी  जोड़  तोड़  हो  सकती  है  जिससे  जनता  को a

 नुक्सान  पहुँचता
 ।

 यह  eT  कि  हम  इस  को  नेदा नला इज
 इसको  राष्ट्रीय  प्रबन्ध  में  यह

 बात  जनता  के  साम ने  stare  कोई  समझदार  आदमी  नहीं  जो  ऐसा  न  समझता  हो  कि  एक
 न  एक  रोजे  जल्दी  ही  यह  सरकार इस  व्यवसाय  पर  कब्जा

 करेगी
 ।

 सरकार
 के  लिये  कब्जा

 करना

 जरूरी
 हो

 इसलिये
 कि  जहां  तक  सामाजिक  तथा

 ऐडमिनिस्ट्रेटिव  )

 सवाल
 उनको

 कुछ  दिन  के  लिये  टाला  भी  जा  सकता कुछ
 तहकीकात

 कर
 सकते

 उसके  अनुसार  हम  नफा  दे  संकते  उसके  काम  करने  का  तरीका  निकाल

 सकते हैं  सनौर  उसको  एक  या  दो  साल  के  लिये  छोड़  सकते  लेकिन  जब  श्री  जाता
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 [  पंडित  के०  सी०  शर्मा ]

 हैं  जिसको  हम  नैतिक  पतन
 ही  नहीं  बल्कि  कानूनी  जुर्म  भी  कह  सकते  जब  नौवत  यहां तक

 झरा  सकती है  तब  कोई भी  ऐडमिनिस्ट्रेशन  कोई भी  राज्य  इस  सवाल को  नहीं  टाल

 सकता
 |  जब  तक  यह  सवाल  श्रार्थिक  दृष्टिकोण  से  देखा  जा  सकता  सामाजिक  नीति  से  देखा

 जा  सकता  राष्ट्रीय  नीति
 की  बुराई  या  भलाई  के  दृष्टिकोण  से  देखा  जा  सकता  उस

 तक  कुछ  समय  बढ़
 भी

 सकता  लेकिन  जब  तहकीकात  से  यह  बात  मालूम  हुई  कि  इस  में  कानूनी

 जुर्म हो  रहा  लोगों का  जनता  का  स्प या  व्यक्तिगत  नफे
 के

 लिये  कानून के  विरुद्ध  इस्तेमाल

 हो  रहा  तो  कोई  भी  सरकार  जो  कि  wt  में  जाने के  लिये  तैयार न  इसको  एक  दिन  के  लिये

 भी
 टाल  सकती  थी

 ।
 यह  तो  बड़ा  बरच्छा  हम्ना  कि  सरकार ने  ठीक  पर  ठीक  काम  किया

 ।  इस

 काम  के  लिये  मैं  फाइनेंस  मिनिस्टर  को  बधाई  देता  हूँ  ।  यह  प्रइन  नहीं  था  कि  सरकार  को  लोक-सभा

 पर  कांफ़िडेंस  नहीं  या  उससे  सलाह  नहीं ली  या  उस  को  साफ  बतलाया

 नहीं  गया
 ।

 मैं  समझता हूँ  कि  मामले  में  एक  आदमी  की  हत्या  हो  जाय  या  कुछ  एक श्रादमियों

 पर  अत्याचार  होता  इसकी .  बनिस्बत  यह  जुर्म  ज्यादा  संगीन  है  कि  देश  की  ख्याति  को  खतरे  में

 डाला  जाय  बेगुनाह  इंसानों  जो  इस  मामले  में  ज्यादा  नहीं  जानते रुपया  नाजायज  तौर

 पर  खर्चे  करके  फायदा  उठाया  जाय  ।  इसलिये  सरकार ने  ठीक  काम  कौर  उस  को  ठीक

 काम  करना  चाहिये  ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 कुछ  लोग  कहते  हैं  इस  कदम से
 जो  इंश्योरेंस  कंपनीज  थीं  उनको  नुक्सान

 पहुंचेगा  कौर हम  लोगों  को  जिन्होंने  सरकारी  तरीके  से  काम  किया  उतनी  सफलता  नहीं  मिलेगी

 जितनी  कि  उन  श्रादंमियों को  जिन्होंने  प्राइवेट  तरीके  से  कौर  व्यक्तिगत  रूप  से

 इस  व्यवसाय  को  किया ।  मुझे  ज्यादा  आंकड़े  तो  नहीं  मालूम  लेकिन  इंश्योरेंस  कंपनियों  के  कुछ

 मुकदमे  मैंने  लड़े  मैं  १९३६  में  १८  मुकदमों  में
 वकील

 था  ।  उन  १८  मुकदमों में  ६  तो  ऐसे

 थे  जिनमें  उन  शभ्रादमियों  का  इंश्योरेंस  था  जो  कि  जिन्दा  नहीं  ६  ऐसे  थे  जिन  के  तपेदिक

 के  मरीजोंਂ का  इंश्योरेंस  कुछ ऐसे  थे  जिनका  प्रीमियम  की  दूसरे  weal  उन

 आदमियों के  नाम  से  देते  थे  जिन के  नाम  में  इंश्योरेंस  वह  ऐसे  आदमी थे  जिन का  उन  मामलों

 से  कोई  ताल्लुक  ही  नहीं  इस  तरह  के  इंश्योरेंस  ज्यादा  हों  या  कम  यह  बात
 मैं  नहीं  कह

 लेकिन  यह  जरूर  कह  सकता  हूँ  कि  इंश्योरेंस  ज्यादा
 हो  या

 कम  ज्यादा
 इकट्ठा

 या  कम  द्क्द्ठा  हो  लेकिन  कोई  भी  जो  कि  सरकार  कहलाने  का  दावा  कर  सकती  इन

 हालात को  कभी  भी  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकती  ।  कोई  भी  इन्डस्ट्री  )  चले  या  न  लेकिन  ऐसे

 आदमियों का  इंश्योरेंस  जो  कि  जिन्दा  भी  न  यह  एक  अजीब  तमाशा  है  ।  इन्फ़ो  कामयाब  हो

 या  नाकामयाब यह  दूसरा  सवाल  लेकिन  कोई  भी  सरकार जो  बात
 की  इजाजत  दें  दे

 या

 खुला  हाथ  छोड़  दे  कि  एक  आदमी  जुर्म  रुपया  कमाये
 कौर  श्रीराम  से  घर  में  रहे  तथा  एक

 बाइज्जत  श्रीदेवी की  हैसियत  से  शहर में  ईमानदारी का  ढोल  पीटता  वह  मैं  समझता  हूँ  कि  इस

 समाज  के  संचालन  के  लायक  नहीं  है  ।  कोई  भी  सरकार  इन  हालात को  कैसे  बर्दाश्त  कर  सकती है

 सच  पूछा जाय  तो  यह  काम  बहुत  देर  में  यह  बहुत  जल्दी ही  होना  चाहिये  था
 |  सन्‌  2&Yo

 में  जबकि  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  ने  वार्निंग  )  दी  उसके  कुछ  दिन  बाद  ही  तहकीकात

 करने  के  बाद  इंश्योरेंस  को  नैशनलाइज  कर  देना  चाहिये  था  ।  इसके  सिवा  कौर  कोई
 चारा  नहीं था

 वह  कौन  सरकार  हो  सकती  है
 जो

 इसे  बर्दाश्त  कर  सके  वह  कौन  समाज  हो  सकता  है  जो  इसकी  इजाजत

 दे  कर  भी
 सम्य  कहलाने  का  दावा  कर  सके  ?

 मेरी  राय  में
 जैसा

 मैं  ने  पहले  भी  दो  बार

 फाइनेंस  मिनिस्टर  ने  यह  बड़ा  प्रिया  काम  मुझे  इस  में  शुबहा  नहीं  है  कि  इस
 को  जल्द  से
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 जल्द
 होना  चाहिये  था  ।  मैं  कुछ  दिन  पब्लिक  ऐकाउन्ट्स  कमेटी  लेखा  का  मेम्बर

 और  मैंने  को  इसमें  कोई  शुबहा  नहीं  है  कि  कहीं-कहीं

 लोग  कुछ  सुस्त  कहीं-कहीं  रुपया  इस  तरीके  से  खर्च  किया  गया  जिसे  मुनासिब  नहीं  कहा  जा

 लेकिन  इसमें
 भी  शक  नहीं  है

 कि  कुछ  लोगों
 ने

 जिस  मेहनत  से
 कौर  ईमानदारी  से

 काम  किया

 उसकी
 इस  देश  में  बहुत  कम  ara

 थी
 कौर

 जो
 सफलता  उनको  प्राप्त  हुई  उसकी  भी  aa

 नहीं  थी
 ।  यह  माना  कि  चूंकि  हमें  रुपयें  की  तादाद  बड़ी  दिखाई  देती  कहीं-कहीं  लाखों  रुपये

 का  सीमेंट  ख़राब  लोहा  इतना  ज्यादा  खरीदा  कहीं  पर  इतना  ज्यादा  सामान  खरीदा

 गया  कि
 वह  बीस  बरस  में  भी  इस्तेमाल  नहीं हो  लेकिन  जिस  आदमी  को  एक  बड़ा  मकान

 बनाना  होता  है  अगर  वह  ईटों की  गिनती  करने  लगे तो  मकान  कभी भी  नहीं  बना  सकता  ।  जितनी

 चीजें
 बड़ी  होती  हैं  उनमें  खराबी  भी  होती  कुछ  बड़ी  गल्तियां भी  होती

 लेकिन
 बड़े  काम  को

 इस  तरह से  जांचना  होता  है  कि  उसमें  सफलता  कितनी  प्राप्त  होती है  शौर  जिस  सफलता

 की
 कौर

 वह  जाता  है  कितनी  आवश्यक  है  कौर  कितनी  जल्दी  होनी  चाहिये ।  श्रगर  इस  दृष्टि से

 देखा  जाय
 तो  सरकार

 ने  जो  कुछ  किया वह  प्रशंसनीय  उसकी  तारीफ  हो  सकती  उसका

 ज़ो  खाता  है  वह  मुनफी  में  नही ंहै  बल्कि  क्रेडिट  साइड  में  उन्नति  की

 शर
 ले  जाता  उसमें  कुछ  करना  धरना  नहीं  fas  ईमानदारी  की  बात  सरकार  क  पास

 बजाय  प्राइवेट  कम्पनी के  बहुत  से  ऐसे
 जराये

 उसके  पास
 शक्तियां

 उसके  पास
 ऐसे  तरीके  हैं  जिनके  जरिये इस  व्यवसाय  में  काफी  वृद्धि  होने की  संभावना  सब

 से  बड़ी  बात  यह  कि  मान  लीजिये  १६५  कम्पनियाँ  उनके  पास  लम्बे  चौड़े  स्टाफ

 बहुत  से  कर्मचारी  उनकी  बड़ी  तनख्वाहें  हैं  पौर  बहुत  कुछ  रुपया  फुजूल  जाता  भ्रमर

 सरकार  उसको  एक  सेन्टर  में  बन्द  करे  कौर  उसके  खर्चे  कुछ  कम कर  सके  जो  जनता  का

 रुपया  फुजूल  जाता  कुछ  लोगों  के  इसलिये  फुजूल  नहीं  जाता  कि  वह  भी  हिन्दुस्तानी  हैं

 झर
 उनको

 इम्पलायमेंट
 मिला  gat  है  बल्कि  जो

 जनसाधारण  हैं  उनके  लाभ
 की  दृष्टि  से  फुजूल

 जाता  वह  बच  सकता  है  ।  इस  तरह से  वह  खर्चा बहुत  कुछ  कम  हो  सकेगा प्रौढ़  वहू  रुपया

 जनता
 के  लाभ  में  सरकार  खर्च  कर  सकेगी  ।  इस  दृष्टि  से

 भी
 मैं  समझता हूँ  कि  सरकार  ने  यह

 काम  बड़ा  अच्छा  किया  इस से  सरकार को
 फायदा  होगा

 जैंसा
 कि  फाइनेंस  मिनिस्टर  ने  कहा

 कि
 हमारा  २६  प्रतिशत  खर्च  gat  जब

 कि
 दूसरे  देशों  में

 ढाई  परसेंट  पन्द्रह  प्रौर  सत्तरह  परसेंट  )  हु प्रा तो तो  इस  से  हम  को  बड़ी

 शरम  पानी  चाहिये  ।  दुनिया  में  सब  से  ज्यादा  खर्च  सब  से  ज्यादा  गरीब  आदमियों  के  रुपये  पर

 किया  जाय  इस  से  ज्यादा  लज्जाजनक  बात  क्या  हो  सकती  कैसे इस  बात  की  इजाजत

 दी जा  सकती  कैसे यह  बर्दाश्त  किया जा  सकता हैं  कि  सब  से
 गरीब

 देश  सब  से  कम

 रेन्स  होने  वाले  देश  सब  से  ज्यादा  खर्चे  किया  जाय
 ?

 जितना  ज्यादा  भ्रमित  देश  है  वह  तो  ज्यादा  खर्च  कर  सकता  है
 |

 उस  देश  के  रहने  वाले  लोगों

 का
 स्टैंड  श्राफ  लिविंग  भी  ऊंचा  होता  रहन-सहन  का

 स्तर
 ऊंचा  होता  है  लेकिन

 हमारा  देवा  जो  एक  बहुत  गरीब  देश  है  और  बहुत  गरीबी
 के

 दिन  लोग  गुज़ारते  बहुत कम  पैसा

 लोग  जमा  कर  पाते  उसके  लिये  २६ प्रतिशत  का  खर्चे  मैं  बहुत  ज्यादा  समझता
 हूँ  कौर  इसको

 मैं  wafer  तथा  धर्म  ak  नीति के  विरुद्ध  मानता  हूँ  ।  इतने  ज्यादा  खर्च  को  किसी  भी  तरह  से

 सहन  नहीं  जा  सकता |

 बिज़नेस  के  सिलसिले में  कहा गया  है  कि  जब  से
 आर्डिनेंस  पाया है

 जो  काम

 करने  वाले  हैं  उनको  कोई  रास्ता  दिखाई  नहीं  देता है  कौर वह  कोई  काम  नहीं कर  रहे  हैं  भर सब सब
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 [  पंडित  के०  ato  शर्मा

 काम  ठप्प  पड़ा  मैं  समझता हूँ  कि जब  भी  इस  तरह  की  तबदीली  जाति है  तो  थोड़ा  सा  ढीलापन

 अवश्य  श्री  जाता  है  ।  जैसा  कि  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब ने  कहा है  alc  जिसके  साथ मैं  एग्री

 करता  कि
 हमें  निराश  नहीं  होना  कौर न  निराशा की  झलक  हमारे  चेहरे

 पर  पानी  चाहिये  |  इंश्योरेंस  के  लिये  बहुत  स्कोप  हज़ारों  ज्यों-ज्यों  हमारे देश  के  लोग

 शिक्षित  होते  ज्यों-ज्यों  लोगों  का  जीवन  स्तर  ऊंचा  होता  जायगा  इंश्योरेंस  शहरों  से  निकल

 कर  गांवों  में  भी  फैलता  जाएगा  ।  हम  यही  उम्मीद  होती  है  कि  इंश्योरेंस बढ़ेगी  ak  यह  धारणा

 कि
 नगर  यह  प्राइवेट  सैक्टर

 में  रहती  तो  ज्यादा  बढ़ती  कौर  aa
 सरकारी

 क्षेत्र  में  ad  से  कुछ  कैनवासिंग  मालूम  नहीं  देती  है  ।

 जहां  तक  हर  चीज़  को  नेशन ला इज़  करने  का  सवाल है  जैसा कि  मेहता  साहब ने  कहा

 मैं  समझता  हूँ  कि  इस  सभा  में  कोई भी  इस  दृष्टिकोण  को  नहीं  रखता हैं  कि  हर  एक  व्यवसाय

 या  हर  एक  चीज़  या  हर  एक  काम  को  या  हर  एक  धंधे  को  नेदानलाइज़  किया  जाये  ।  प्रदान यह  है

 कि  यदि  हमें  नेशनलाइज़  करना  तो  इंश्योरेंस  कौर  बैंकिंग
 को

 जरूर  नेशनलाइज  करना  इस  चीज़  पर  सरकार  को  विचार  करना  चाहिये  क्योंकि  यदि  ऐसा

 किया  गया  बहुत सा  रुपया  सरकार  के  हाथ में  करा  जायेगा  जिसको  कि  वह  जनता  के
 लाभ

 के  लिये  लगा  सकेंगी  |  राज  देखने  की  चीज़  यह  है  कि  कहां से  हमें  अ्रघिक  से  प्रतीक  रुपया  प्राप्त

 हो  सकता है  जिसे कि  हम  देश  को  संवारने  देश  को  ऊंचा  उठाने  में  देश के  नव  निर्माण  लगा

 सकें  |  यह  प्रश्न  राज  सरकार  के  सामने  सब से  गम्भीर  sea  है  ।  इसलिये  मैं  समझता  हूँ
 कि

 इंश्योरेंस  ak  बैंकिंग  दो  ऐसे  व्यवसाय  हैं  जिनको  कि  सरकार  को  श्रव्य  हिलाने  अधिकार

 में
 ले

 लेना  चाहिये  ।  यदि  किसी  भी  विशेषज्ञ  की  इसके  बारें  राय  get  जाये  कि  किन-किन

 व्यवसायों  पर  सरकार  का  अधिकार  होना  चाहिये  तो  वह  अवश्य  ही  कह  देगा  कि  यह  दो  व्यवसाय

 ऐस ेहैं  जिन पर  कि  सरकार  का  ही  अ्रधिकार होना  चाहिये  ।

 od में  मैं  फिर यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  जो  स्टेप  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब

 नें  उठाया हैं  वह  जनता  के  लिये भी  भ्र ौर  सरकार के  लिये  भी  लाभदायक  सिद्ध  होगा  ।  इससे  जनता

 जो  रुपया  इंशोरेंस  के  प्रीमियम  के  रूप  में  देंगी  उसका  भ्रच्छ्ध  तरीके  से  इस्तेमाल  होगा

 शर  सरकार  द्वारा  इस  व्यवसाय  को  चलाये  जाने  से  खर्च  में  भी  कमी  होगी  ।  साथ ही  साथ

 जो  रुपया  सरकार को  प्राप्त  होगा  उसका  इस्तेमाल  देश  को  ऊंचा  उठाने  के  लिये  होगा  जिससे

 कि  wae  लोगों  का  ही  फायदा  होगा

 श्री  राघे  लाल  व्यास
 :

 यह  जो  विधेयक सभा  के  सामने  उपस्थित  किया
 गया  है

 इसका  में  स्वागत  करता  हूँ  शर  में  समझता हूँ
 कि  इस  विधेयक  को  लाकर  सरकार

 ने  एक  बहुत

 ही  अच्छा  कदम  उठाया  लेकिन  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव  सरकार  के  सम्मुख  पेश

 करने हैं  ।
 स  च ६

 यह  काम  जो  सरकार  ५  हाथों  में  लेने  जा  रही  है
 |

 यह  बहुत  बड़ा  काम  है  कौर  यह  अच्छा

 होता  यदि  केन्द्रीय  शासन  इस  जिम्मेदारी को  भ्र पने  ऊपर  लेने  के  बजाय  राज्य  सरकारों  को  यह

 काम  सौंप  देता  ।  यदि  ऐसा  होता तो  में  समझता हूँ  कि  यह  काम  बहुत  श्रासानी  a  सहूलियत से

 हो  सकता था

 यह
 तो

 श्राप
 को

 मालूम  है  कि  हमारे  देश  में  इंश्योरेंस का
 काम  सबसे  पहले  मैसूर  राज्य  में

 शुरू  किया  गया  था
 कौर

 उस
 राज्य  ने  भ्र पने तमाम  सरकारी  कर्मचारियों के  लिये  जीवन  बीमा

 कराना
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 भ्रनिवायं
 कर  दिया  था

 ।
 इसके  बाद  दूसरी  देशी  रियासतों  ने  भी  मैसूर  का

 भ्रनुकरण
 किया  कौर  बीमा

 व्यवसाय  चलाया  ।  इसमें  बड़ौदा  wile

 हैं  दन  रियासतों  की  सरकारों  ने  भी  स्टेट  इंश्योरेंस  कायम  किशोर  वहां  के  राज्य

 कर्मचारियों  के  लिये  इंश्योरेंस  कराना  कर  दिया  ।  साथ  ही  साथ  कुछ  राज्य
 सरकारों

 ने  पब्लिक

 |  के  लिये  भी  एक  विभाग  जीवन  के  बीमे  का  अलग  खोल  दिया  श्र  राज्य  के  कर्मचारियों के

 साथ ही  साथ  पब्लिक
 को  भी  इसके  श्रन्त्गंत  ले  श्राई  ।  इसका  काफी  स्वागत  हुआ

 ।
 तो  में  समझता हूँ

 कि  केन्द्रीय  सरकार  पर  काफी  बड़ी-बड़ी  जिम्मेदारियां  बड़ी-बड़ी  योजनायें  को  उसे  पूरा  करना

 हू  और  बहुत  से  निर्माण  कार्य  करने  हें  ।  इसलिये  यह  wea  होता  यदि  इंश्योरेंस  को  चलाने  काम

 राज्य  सरकारों  क  कर  दिया  जाता  |  ऐसा  करने  मेरे  विचार  यह  काम  ज्यादा  योग्यता

 से  प्र  ज्यादा  सफलतापूर्वक  चलाया  जा  सकता था  ।  हां  इतना  में  श्रव्य  चाहता  हूं  कि  इसका

 इसका  सुपरविजन  पालिसी  रग  का  केन्द्रीय  सरकार  अपनें  हाथ

 में  रखे
 ।  we

 तो
 राज्यों

 की
 संख्या  भी  कम  होने  जा  रही है  कौर  राज्य

 भी  बड़े-बड़े  बनने
 जा  रहे

 इसलिये  भी  यह  कार्य  उन्हीं को  सौंप  दिया  जाना  चाहिये  ।

 जसा  कि मेंने  प्रभी  कहा.कि  दूसरे  राज्यों ने  जो  भी  कार्य  किये  ate  जिनमें  उनको  सफलता

 प्राप्त हुई  उसका  हमें  करना  चाहिये  ।.  में  हूँ  कि  देश  में  जितने  भी  सरकारी

 कर्मचारी हें  वह  अपनी  तनख्वाह  में  से  बहुत  कम  बचा  सकते  वे  रन  भ्रापको  इंश्योर

 )  करवा  लें  तो  इससे  उनके  पास  सेविंग  करने  धन  बचाने  एक  जरिया  ग्रा  जाएगा

 इसलिये  में  चाहता  हूँ  कि  लाइफ  इंश्योरेंस  सभी  संरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  भ्र निवार्य  कर  दी

 जाये  ।  जिन  राज्यों  '  में  भी  यंह  हुजरा  यह  में  अनुभव  से  कह  सकता  मुझें  अपन  विद्यार्थी

 काल  में  स्टेट  ७ ४  क एक  में  काम  करने का  मौका  मिला  कि  इसका  कर्मचारियों

 पर  बहुत  भ्रच्छा  पड़ा  है  कौर  उन्होंने  इसका  स्वागत  किया हूं  ।  उन्होंने  बचत  का  एक

 बहुत  अच्छा  ज़रिया  माना  साथ ही  साथ  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हमने  यह  स्वीकार

 किया  है  कि
 द्वितीय

 योजना को  पूरा
 करने के  लिये  हमें  छोटी-छोटी बचतों  पर  भी  निर्भर करना  पड़ेगा

 बचतों  को  प्रोत्साहन  देनें  के  लिये  इससे  शभ्रच्छा  तरीका  भर
 कोई  नहीं  हो  सकता इस

 लिये  जितने  भी  सरकारी  कर्मचारी  चाहे  वह  सरकारी  दफ्तरों में  हों
 या  स्टेट  भ्रंडरटेफिग्ज  (  राज्य

 उपक्रमों  )  में  या  बड़े-बड़े  कारखानों  में  उन  सब  के  लिये  यह  लाइफ  इंश्योरेंस  कम्पलसरी

 कर  दिया  जायें  तो  लोगों  में  बचाने  की  area  पड़  जायेगी  ।  कौर  बहुत  सा  पैसा  देश  के

 निर्माण  कार्यों में  लगाने  के  लिये  हमें  उपलब्ध  हो  सकेगा

 जब  राज्य ने  बीमा  व्यवसाय  को  भ्र पने हाथ  मे ंलें  लिया हैं  ती  यह  बात  जरूरी  हैं  कि  काम

 में  किसी  प्रकार  की  ढील  नहों  ।  सरकार को  चाहिये कि  वह  यह  देखें
 कि  जनता  में  यह  भावना पे

 हो  बौर  लोग  यह  श्रीनगर  करें कि  जितनी  जल्दी  कम्पनियों  में  काम  होता  कौर  प्रीमियम के

 के  किश्त  का  की  शौर  मैडीकल  एग्जामिनेशन  aries  की

 जो  सहूलियतें  कम्पनियों  में  थीं  वे  कम  न  हों  ate
 जनता

 का  काम
 विलम्ब

 से
 न

 हो
 जिससे

 कि  जनता

 को परेशानी  हो  ।  यह  काम  बहुत  महत्वपूर्ण  है  कौर इसी  के  द्वारा यह  व्यवसाय  लोकप्रिय हो  सकेगा  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी
 रखें

 ।

 इसक  लोक-सभा
 २

 वाचन  ext —  के  ग्यारह  बजे
 तक  के  लिये

 स्थित
 _ मस

 faa  अंग्रेजी  में



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  १  tc RXR |

 सभा-पटल पर  रखा  गया  पत्र  भरे

 गह-कायम  मंत्रालय  को  अधिसूचना  संख्या  एस०  कार  भरा ०  ३२४,

 दिनांक १४  १९४६ में  प्रकाशित  लेख्य-प्रमाणक  नियमों

 १९४६ की  एक  प्रति  ।

 कलन  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  ५२१५

 राया
 इक्कीसवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित किया  गया  |

 अनुपूरक  अनुदानों  को  मांगें  ARE—-YR

 अनुपूरक  अनुदानों  की
 सभी  मांगें

 पूर्णतया  स्वीकार कर  ली  गईं  ।

 विधेयक  पर:स्थापित  oo  ase  L9q

 विनियोग  विधेयक  ।

 विधेयक  पर  विचार

 जीवन  बीमा  a  विधेयक  पर  ग्रोवर  आगे

 विचार  gut
 ।

 विचार  करने
 के

 प्रस्ताव  पर  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 १९५६  के  लिये

 विनियोग विधेयक  पर  विचार  तथा  उसका  पारण ।  जीवन  बीमा

 विधेयक  ait  गेर-सरकारी  सदस्यों  के

 संकल्पों  रख  लार ॥

 २
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